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 LOK  SABHA

 Saturday,  April  4,  964/Chaitra  15,
 886  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock.

 (Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 Suort  NOTICE  QUESTION

 दिल्‍ली  में  श्रग्निकाण्ड
 +

 बड़े  :
 कछवाय  :

 सु०  ला०  वर्मा  :
 प्रकाशवीर  शास्त्री  :
 राम  सेवक  यादव  :
 श््रोंकार  लाल  बे  वा  :
 स्वल  :
 यशपाल  सिह  :
 ब्रजराज  सिंह  :

 श्री  शिकड़े  :

 |

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :
 श्री  विश्राम  प्रसाद  :
 श्री  'दियेन  भद्टाचायं  :
 क्री  रा०  बरुआ:
 श्री  नाथ  पाई  :
 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :
 श्रीमतो  रेण  चक्रवर्ती  :
 श्री  प्र०  ब्वं०  बरध्ा :
 श्यी  दो०  खं०  द्ार्मा :
 श्री  वारियर  :
 श्री  वाजी  :

 [  श्री  किशन  पटनायक  :

 (6...
 श्री
 श्री

 १७.

 /
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 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बदाने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  २७  मार्च,
 १६६४  को  सफ़दरजंग  हवाई  श्रडूडे  के  पास

 श्राग  लग  गई;

 (ख)  क्या  उक्त  श्राग  में  वहां  का  सारा
 बाजार  और  सत्र  झोंपड़ियां  एल  गई  जिसमे  |

 दस  लाख  रुपये  से  अधिक  का  गुकसान  हुन्ना  ;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  फायर  ब्रिगेड  «
 वहां  बहुत  देर  से  अर्थात्‌  श्राग  लगने  के  एक
 घण्टे  बाद  पहुंचा;

 (घ)  क्‍या  यह  सच  है  कि  फायर  ब्रिगेड
 वहां  पहुंचने  के  बाद  पाती  की  व्यवस्था  नहीं
 हुई;  और

 (ड)  जिनका  श्राग  ्  नुषस।  ढा
 है  कया  सरकार  का  उनको  मदद  देने  का
 इशाद,  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 (श्नो  हाथी)  :  (व)  जी,  हां  ।

 (77)
 मैप  २६०
 गईं  ।  कुल
 र्का  हुई  ॥

 कूल  २६७  स्टालों  ग्रौर  झग्गियों
 स्टाल  ग्रीर  आठ  सुन्गियों  नॉट  हो
 हानि  लगभग  ४.६५  लाख  रुपये

 (ग)  तथा  (9).  8,  नों  यह  रिपोर्ट
 मिली  कि  श्राग  रात  के  साई  श्राठ  और  पौने
 नौ  7  बीच  ल्गी  थी!  ।  सक़दरजंग  फायर
 स्टेशन  को  यह  सुचना  ८  बज  वार  ५४  मिनट
 पर  मिती  तथा  दो  फायर  इंजन,
 जिनमें  से  प्रत्येक  भ॑  ६००  गैलन  प्रान/  था,
 घटनोरथल  पर  €  बजे  पहुंच  गए  A

 ही  श्राग  की  बोर  लगाये  गये  ।  पानों  प्राप्त
 करने  में  कोई  भधथनाई  नहीं  हुई,  क्योंकि ee

 €
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 लगमग  १००  फुट  के  फ़ासले  पर  ही  हाइ-
 ड्रेन्ट्स  थे

 (डः)  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  प्रत्येक

 दुकानदर.  की  १००  रुपये  तथा
 प्रत्येक  शुग्गी  वाले  को  २५  रुपये  की
 सहायता  देने  का  निर्गय  किया  है  ।  जिन
 व्यक्तियों  की  १५०  रुपये  से  श्रधिक  को  हानि
 हुई  है,  उन्हें  दिल्‍लो  प्रशासन  द्वार  हानि  की
 मात्रा  yo  प्रतिशत  तक  (प्रत्येक  मामले
 में  ्रविकृतम  राशि  २,०००  रुपये)  के  ऋण
 दिये  जायेंगे  ।  इस  सन्जन्ध  में  कुल  दो  लाख

 oy
 रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान  है  |

 (a)  Yes.

 \«*  (b)  out  of  a  total  of  297  stalls  and
 Jjhuggis,  260  stalls  and  eight  jhuggis

 we
 ,e  destroyed.  The  total  loss  is

 estimated  at  about  Rs.  3:65  lakhs,
 (c)  and  (d)  No.  The  fire  is  reported  to

 have  broken  out  some  time  betwecn
 8-30  p.m.  and  8-45  p.m.  The  Safdar-
 jang  Fire’  Siation  got  the  news  at
 8-54  p.m.  and  two  fire  engines  reach-
 ed  the  spot  at  9  p.m.  with  supplies
 of  600  gallons  of  waler  each.  The
 jets  werc  immediately  directed  at  the
 fire.  There  was  no  difficiuty  ubout
 water  supply  as  hydrants  were  avail-
 able  at  a  distance  of  about  00  feet.

 (९)  The  Delhi  Municipal  Corpora-
 tion  has  decided  to  give  a  cash  relief
 of  Rs.  100/-  cach  to  the  shopkeeper
 and  Rs.  25/-  cach  to  the  jhuggi-dwel-
 ler.  Loans  to  the  extent  of  50  per  cent
 of  the  loss  subject  to  an  overall  ceil-
 ing  of  Rs.  2,000/-  in  cach  case  will  be
 given  by  the  Delhi  Adminisiration  to
 those  who  have  suffered  a  loss  of  over
 Rs.  150/-.  The  total  expenditure  on
 this  account  is  expected  to  be  about
 Rs.  2  lakhs.]

 श्री  बड़े  :  क्या  यह  सच  है  कि  जब  ८  बज
 कर  Yo  मिनट  पर  श्ाग  लगी  और,  जैसा  कि
 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है,  ६  बजे  फ़ायर-
 ब्िगेद  वहां  पर  पहुंचा,  तो  वहां  पर  पानी  ने
 होने  के  कारण  बाग़ीचे  में  से  पानी  लेना  पड़ा
 था?
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 श्री  हाथी  :  पौने  (ज  बजे  के  पहले  या  बाद  ?

 श्री  बड़े  :  पौने  नौ  बजे  के  बाद  ।

 श्री  हाथी  :  पौने  €  बजे  के  बाद  जब
 फ़ायर  इंजिन  वहां  पहुंच  गए,  तो  नज़दोक  से
 पानी  लेने  की  जरूरत  नहीं  थी  t

 श्री  बड़े  :  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली
 फार्पोरिशन  के  पास  सफ़शेंट  एमाउण्ट  न  होने
 के  कारण  उसी  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा
 है  ?  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  यह  समझती  है  कि
 उन  लोगों  को  और  मदद  देने  की  जरूरत  है
 ग्रौर  क्या  उसकी  उन  लोगों  को  मदद  देने  की
 इच्छा  है  ?

 थी  हाथो  :  चीफ़  कमिस्नर  को  प्रोयो-
 जलज  ३१  तारीख  को  आई  थीं  1  उन  के  पास
 पैसा  नदीं  था,  इसलिए  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  उसी
 दिन  दो  लाख  रुपया  मंजूर  पिया  ।

 श्री  कछवाय  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  दिल्‍ली
 में  यह  पहले  घटना  नहीं  है.  बल्कि  इस  के  पूर्व
 शो  दिल्ल  मे  एक  घटना  हुई  है,  पस्  १५०

 झुग्गियां  जल  गई  थीं  ?  इस  प्रकार  बार-बार
 श्राग  लगन  के  पीछे,  णिसम॑  हजारों  शाद|म्ों
 की  हानि  दो  है,  क्या  किसी  का  हाथ  है  ?

 यह  भा  देखा  गया  है  के  मदद
 देने  के  सम्बत्ध  में  जोगों  से  वायदे  किये  जाते
 हैं,  लेकिन  बाद  में  उनको  पूछा  नहीं  जाता

 है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  दो  लाख
 रुपया  बांटने  का  निश्चय  किया  गया  है,  वह
 घाब  तक  वितरण  होगा,  ताकि  वे  लोग  जल्दी
 अपने  अपने  काम  घ्ंवों  मे ंलग  जायें  V

 श्री  हाथी  :  माननीय  सदस्य  ने  दो  तीन
 सवाल  पूछे  हैँ  |  एक  तो  उन्होंने  यह  पूछा  है
 कि  यह  जो  साग  लगो  है,  इसमें  किसी  का

 हाथ  है  या  नहीं  -  इस  झ्राग  का  जो  कारण
 प्रमी  तक  मालूम  हुआ  है.  वह  यह  है  कि  एक
 जाप  में  पैट्रोमैक्स  के  फटने  से  आग  लग  गई  ।

 जहां  तक  रुपया  देने  का  प्रश्न  है,  जैसा  कि  मैंने
 बताया  है,  ३१  तारीख  को  चीफ़  कमिश्नर
 की  प्रोपोज़ल्श  आई  और  उसी  दिन  हमने  वहु
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 रक़म  मंजूर  कर  ली  n  मैं  श्राशा  करता  हूं
 और  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  को  पैसा  देना

 है,  मदद  देनो  है,  उनको  जल्दी  से  जल्दी  मिल
 जाये  ।

 श्री  बड़े  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  दै
 कि  तीन  लाख  से  कुछ  ऊपर  का  नुकसान
 हुआ  है  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां
 के  पैट्रोमेब्स,  साइकल्ज  शर  क्राकरी  के

 दुकानदारों  को  दुकानों  का  इन्शोरेंस  हुआ  था
 यो  नहीं  और  हानि  गा  जो  श्रनुमान  लगाया
 गया  है,  वह  किस  दृष्टि  |  किया  गया  है  ।

 श्रो  हाथो  :  उनका  इन्णोरेंस  हुआ  है  या

 नहीं,  इसका  भूझे  पता  नहीं  है  a  लेकिन  पहले
 दिन  उनको  बता  दिया  गया  था  कि  उनका
 जितना  नुकसान  हो,  वे  उसकी  लिस्ट  बना  कर
 और  एस्टीमेट्स  बना  कर  दें  और  फिर  चीफ़
 कमिश्नर  उसकी  जाच  बारेंगे  ।

 Shri  Joachim  Alva:  May  I  know
 whether  the  hon.  Minister  is  aware
 that  after  the  state  of  emergency,
 caused  hy  Chinese  aggression,  was
 declared,  our  fire  fighting  equipment
 in  Delhi  and  in  other  important  cities
 was  to  be  up-to-date  and  better  than
 before?  If  so,  is  the  state  of  fire  pro-
 tection  and  preparedness  in  Safdar-
 jung  better  than  what  it  was  before
 the  state  of  cmergency  or  is  it  in  the
 same  state  prior  to  the  declaration  of
 emergency?

 Shri  Hathi:  The  very  fact  that  they
 reccived  this  news  at  about  8-54  p.m.
 they  reached  the  p'ace  at  9.00  p.m.
 and  the  fir»  was  extinguished  at  0.25
 p.m,  shows  that  it  is  quite  efficient.

 Shri  Shinkre:  Arc  Governmen!  con-
 sidering  anv  steps  so  that  these  petty
 small  shans  are  Jecuted  and  spread  out
 in  such  a  way  that  in  future  fire  does
 not  easily  spread  out  Jike  this?

 Shri  Hathi:  In  this  case  these  shops
 and  jhuggies  had  thatched  roofing  with
 Brass.  The  Ministrv  of  Works,  Hous-
 ing  and  Rehnohilitation  had  already
 constructed  cement  concrete  platforms
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 and  these  people  were  to  be  shifted
 within  a  week  or  so  when  the  fire
 took  place.  Arrangement  for  roofing
 is  also  being  made.  They  are  alive
 to  the  problem.

 श्री  झचल  सिह  :  क्यो  मंत्र  महोदय  यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  जिन  दुकानों  में
 आग  लगी  थी,  क्‍या  बे  इन्शोई  थीं  ?

 श्री  हाथी  :  मैंने  इसका  जवाब  दे  दिया  है

 sit  यशपाल  सिह  :  क्या  यह  सच  है  कि
 जब  वहां  पर  सब  जल  कर  राख  हो  गया,  तब
 फ़ायर  ब्रिगेड  वहां  पर  पहुंचा  ?  क्या  सरका”
 इस  बात  पर  भी  गौर  कर  रही  है  कि  पैट्रोमेवस्
 कहीं  फटते  हैं,  जहां  इलैक्ट्रफिवेशन  नहीं  है
 और  इसलिए  यहू  जो  इतनी  इम्पोटन्ट  झगह
 है--हवाई  अडडे  के  पास  है--वह  कब  दक
 इलैकिट्रफ़ा  ई  हो  आयगी  ?

 श्री  हाथो  :  वह  तो  एक  प्रलग  वे  स्टियन
 है  कि  वहां  पर  इलैविट्रफ़िकेशन  कब  होगा  |
 फ़ायर-भ्िगेड  के  पहुंचने  बे  बारे  में  मैंने
 बठा  दिया  है  1

 श्री  सू०  ला०  वर्मा  :  श्राग'  लगने  के
 कितने  दिन  के  बाद  श्प््न्य  सरकारी  प्रॉंधकारी
 वहां  पर  पहुंचे  ?

 Shri  Hathi:  Within  half-an-hour  the
 police  und  the  S.PM.  on  duty  reached
 there.

 Shri  Bade:  That  is  wrong.

 Shri  Wath’:  You  may  sav  it  is  wrong.

 2.09  hrs.

 NOTICE  FROM  SUPREME  COURT

 Mr.  Speaker:  As  I  told  the  House
 yesterday,  T  convened  a  mectinz  of  the
 group  Ieaders  yesterday.  and  almost
 all  groups  were  represented.  Besides
 them  IT  had  invited  a  few  other  dis-
 tinguished  Members  as  well.  We  had
 had  very  useful  discussions.  Of
 course,  variant  and  even  divergent
 views  were  expressed  on  this  subject.
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 {Mr.  Speaker]
 After  these  discussions  my  con-

 sidered  view  is  that  this  House  need
 not  send  any  special  represintative  as
 the  reference  to  the  Supreme  Court
 was  necessitated  by  a  special  sot  of
 circumstances  that  arose  on  account  of
 a  chain  of  cvents  in  the  U.P.  State.  I
 hope  the  House  agrees  with  this.

 Hon,  Members:  Yes.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  On  a  point  of  clarification,  Sir.
 If  I  heard  you  aright,  you  said  that
 various  divergent  views  were  express-
 ed  at  the  meeting  held  vesterday.  It
 would  have  been  much  better  if  there
 had  been  a  unanimous  view.  But  that
 was  not  possible  apparently.  You  have
 just  now  been  pleased  to  state  further
 that  the  mecting  decided  not  unani-
 mously  but  by  a  majority...

 Mr.  Speaker:  There  was  no  decision.
 TI  only  heard  their  views.  There  was
 no  decision.  No  votes  were  Jaken.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  You  have
 decided  that  this  House  need  not  be
 represented  in  the  Suprem»  Court  at
 the  hearing  that  comes  off  next  week
 or  whenever  it  mav  be.  It  is  obvious
 that  whatever  decision  the  Supreme
 Court  will  give  on  this  constitutional
 tissue  will  be  binding  upon  _  this
 House

 Mr.  Speaker:  I  would  ask  the  hon.
 Member  not  to  go  into  those  things  as
 to  what  will  be  the  effect  and  what
 will  happen  at  this  stage.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  will  not
 go  into  that,  Sir;  I  only  want  to  say
 that  the  Supreme  Court  has  summoned
 or  requested  or  invited  all  the  Legis-
 latures  in  the  country  and  also  the
 Central  Legislature.  I  am  not  going
 into  the  question  of  sovereignty,  sup-
 remacy  and  all  that.  But  this  is  a
 constitutional  crisis  arising  out  of  this
 unusual,  extraordinary  and  unique
 tussle  between  the  UP  Vidhan  Sabha.

 Mr.  Speaker:  Order,  order.
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  ¥  do  not

 want  to  go  into  the  merits;  I  am  only
 stating  the  facts.  (Interruptions).

 APRIL  4,  964  from  Supreme  Court  Ol  8५

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  It  would
 not  be  in  the  interest  of  this  House  or
 of  the  crisis  that  has  arisen  that  we
 should  discuss  it.  J  would  request  him
 not  to  proceed  with  it.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 discussing  it,  Sir.

 Iam  not

 Mr.  Speaker:
 That  is  discussion.
 tutional  crisis.

 He  is  discussing  it.
 He  calls  it  a  consti-

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 statement  of  fact.
 the  merits  of  it.
 said  so.

 It  is  a
 Tam  not  discussing

 All  the  papers  have

 Mr.  Speaker:  The  papers  might  say.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Yestcr-
 day  those  very  words  have  been  uscd—
 consti.  utional  crisis,  constitutional
 conflict,  tussle,  etc.

 Mr,  Speaker:  Even  if  we  take  that
 decision,  different  interpretations
 would  be  put  on  that  if  certain
 speechcs  ure  made  and  in  the  light  of
 these,  this  might  be  misunderstood.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  All  right,
 Sir.  Ona  _  point  of  information.  Is
 this  decision  final  so  far  as  the  entire
 hearing  is  concerned  or,  supposing
 some  devclopments  take  place  later
 on,  will  it  be  open  to  revision?

 Mr.  Speaker:  I  cannot  say  about  the
 developments  that  might  take  place
 subsequently.  Who  can  say  about  it?
 But  this  is  the  present  decision  that
 we  have  arrived  at  and  I  would  re-
 quust  the  House  to  agree  to  that.  I
 hope  hon.  Members  would  ugree  to
 that.

 Hon.  Members:  Yes.

 Shri  Bade  (Khargone):  With  due
 respect,  we  agree  we  should  not  take
 any  part  in  the  proceedings.  But  you
 have  given  a  very  pithy  opinion  and
 a  very  small  judgment  that  this  House
 will  not  be  represented  there  and
 there  was  some  discussion  with  the
 party  leaders.  If  two  or  three  reasons
 may  be  given  for  this  decision  it  will
 be  better.
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 Mr.  Speaker:  I  cannot  agree  to  that.

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri  (Ber-
 hampur):  I  wanted  to  seek  information
 from  you  and  also  if  possible  from  the
 Government  on  one  point.  It  appears
 that  this  summoning  of  the  various
 legislatures  including  the  Lok  Sabha
 was  done  at  the  instance  of  an  applica-
 tion  by  the  Attorney  General.  As  I
 understand  it,  the  Attorney  General  is
 appearing  on  behalf  of  the  Union  of

 Does  that  represent  the  view India.
 of  the  Government  and  the  ruling
 party?  That  is  the  only  point.

 Mr.  Speaker:  J  cannot  say  about
 that.

 Shri  Shinkre  (Marmagoa):  Although
 I  do  not  wish  to  question  the  wisdom
 of  your  decision,  may  I  permit  myself
 a  few  observations?

 Mr.  Speaker:  I  have  said  that  no  dis-
 cussion  should  take  place.

 Shri  Shinkre:  Can  the  House  have
 at  least  a  brief  outline  of  the  reasuns
 at  the  back  of  this  decision?

 Mr.  Speaker:  He  can  come  to  me
 and  I  will  explain  it.

 .5  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  TMPORTANCE

 CiasH  AT  Kurseta  RaAibwAy  STATION

 Shri  P.  K..Deo  (Kalahandi):  I  call
 the  attention  of  the  Minister  of  Rail-
 ways  to  the  following  matter  of  urgent
 public  importance  and  I  request  that
 he  may  make  a  statement  thereon:

 “The  reported  killing  of  some
 persons  and  injuries  to  severai
 others  in  a  clash  at  Kursela  rail-
 way  station  in  Bihar  on  the  27th
 March,  964."

 of  Railways  (Shri The  Minister
 some  cons- Dasappa):  On  26-3-1964,

 CHAITRA  15,  886  (SAKA)  Attention  to  Matter  982
 of  Urgent  Public

 Importance
 tables  of  the  Andhra  Prades  Special
 Police  Battalion,  s:ationed  a!  Manipur
 Road  were  returning  home  on  leave
 by  4  Up  Assam  Mail.  They  were  tra-
 velling  in  the  rear  portion  of  the
 train  in  a  third  class  compar:ment,  in
 which  a  party  of  Haj  pilgrims  and
 others  were  also  travelling.  The  train
 had  left  Katihar  and  it  was  approach-
 ing  Kursela;  it  is  reported  that  follow-
 ing  some  altercation,  one  of  the  ‘pil-
 grims  drew  out  a  dagger  and  stabbed
 a  constable.  a  female  passenger  and
 her  child.  The  constable  and  the  fe-
 male  passenger  succumbed  tc  the  ih-
 juries  on  the  spot.  Thereafter,  a  clash
 ensued  in  the  compartment  and  in
 the  meanwhile  the  train  reached  Kur-
 sela  station  on  the  North  Eastern  Rail-
 way  at  about  1-30  p.m.  Hearing  the
 commotion  in  the  compartment.  other
 passengers  in  the  train  joincd  the
 clash.

 The  Superintendent  uf  Police  and
 District  Magistrate,  Purnea  who  arriv- ed  on  the  scene  with  a  contingent  of
 the  local  police  brought  the  situation
 under  control.

 It  is  reported  that  during  the  clash,
 3  persons  died  on  the  spot,  l]  were
 seriously  injured  and  55  sustained
 minor  injuries.  Four  of  the  seri-
 ously  injured  are  reported  to  have
 since  died.

 A  medical  relief  van  «was  rushed  te
 Kursela  from  Katihar  and  the  Ra‘lway
 &  Civil  Medical  Officers  rendered
 medica]  assistance  to  the  injured.  The
 dead  and  injured  were  removed  in  the
 medical  van  to  Katihar  hospitai.

 A  case  has  been  registered  with  the
 Government  Railway  Police  at  Thana
 Bihpur  under  Sections  302,  304,  148,
 +149,  336  and  337  of  the  Indian  Tena!
 Code.  57  persons  in  all,  including  3&
 who  were  injured,  wore  arrested.
 Eight  daggers  and  some  knives  were  re-
 covered  from  the  possession  of  some  of
 the  passengers.  The  Government  Rail-
 way  Police,  Bihar,  in  cooperation  with
 the  Railway  Protection  Force,  have
 taken  necessary  precautionary  steps.
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 Shri  P.  K.  Deo:  In  view  of  the  strain-
 ed  cOmmunal  relations  in  Exst  Pakis-
 tan,  is  it  not  advisable  un  the  part  of

 ‘Government  that  in  all  the  border
 States  where  there  is  any  such  appre- ‘hension.  or  some  Haj  pilgrims  are

 _travelling  in  a  train.  necessary  protec- tion  be  given  by  the  civil  authorities?

 Shri  Dasappa:  May  I  say,  Sir,  that this  is  purely  a  question  of  law  and
 order  and  not  connected  with  the  rail-
 ways  as  such?  But  I  may  assure  the

 _House  and  the  hon.  Member  that  all
 Precautions  are  now  taken  to  escort
 these  trains  with  adequate  police foree,  reinforced  by  Railway  Pratec-
 tiom  Force.

 श्री  यशपाल  सिह  [मं राना)  ये
 लगे  जे  गहे  हैं,  इनमें  से  (काने  सरकारी
 श्रादमी  हैं  और  किदने  गैर-सखारी  ?

 Shri  Dasappa:  My  information  is  that
 twa  of  them  at  any  raie  are  of  the
 Andhra  Police.  So,  they  are  Govern-
 ment  servants.

 2.48  hrs.

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 The  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  (Shri  Satya  Narayan  Sinha):
 Sir,  with  your  permission,  I  rise  ६0
 announce  that  the  Government  busi-
 ess  in  this.  House  during  the  week
 commencing  6th  April  will  consist  of:

 dy  Further  discussion  and  vot-
 ing  on  the  Demands  tor  grants  re-
 lating  to  the  Ministry  of  Works,
 Housing  and  Rehabilitation;  and

 (2)  Discussion  and  voting  on  the
 Demands  for  Grants  rclating  to  the
 Ministries  of  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation,  Steel,
 Mincs  and  Heavy  Engineering,  Ex-
 ternal  Affairs  and  Home  Affairs.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  Sir,  on  a  point  of  clarification.
 I  have  a  two-fold,  rather  three-fold
 request  to  make.  First  of  all,  if  I
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 heard  him  right,  I  think  he  began  with
 the  words  “Ministry  of  Works,  Hous-
 ing  ang  Rehabilitation”,  the  first  item
 and  then  went  on.  Now,  by  the  time
 he  appears  before  the  House  again
 next  Saturday—I  believe  we  are  work-
 ing  next  Saturda,  also—we  wil]  be
 somewhere  near  three  weeks  from
 that  to  the  end  of  the  session.  I  would
 be  grateful,  and  I  am  sure  my  collea-
 fues  too  would  be  grateful,  if  on  that
 day  next  week—I  am  giving  advance
 notice—he  will]  indicate  to  us  as  to  the
 duration  of  the  scssion,  as  to  when  it
 will  come  to  a  close—there  are  some
 rumours  floating  but  I  do  not  want  to
 go  into  that—so  that  we  can  adjust  our
 subsequent  programme  accordingly.

 As  a  corollary  to  that  I  would  be
 happy  if  h  will  let  us  know  next
 Saturday  as  to  what  legislation  is
 being  taken  up  in  this  session  so  that
 we  can  prepare  for  those  Bills.  We
 should  not  be  taken  unawares,  and  he
 will  kindly  let  us  know  next  Saturday
 the  Bills  that  are  coming  up  this  ses-
 sion  for  consideration  and  passing.

 Lastly,  some  three  weeks  ago,  I  be-
 lieve,  when  I  raised  the  issue  of  the
 scrutiny  of  expenditure  of  the  two
 Houses  of  Parliament,  on  that  day
 after  a  bricf  discussion  you  were  pleas-
 ed  to  say:—

 “As  far  as  the  suggestions  rnade
 today  are  concerned,  I  am  thank-
 ful  to  all  Members  for  what  they
 have  done  and  I  will  do  what  is
 feasible  and  proper  in  the  circum-
 stances.  T  will  consider  them  and
 I  wil!  do  whatever  is  feasible  and
 proper.”

 I  want  to  know  whether  you  will  be
 pleased  to  tell  ‘he  House  whether  they
 are  still  under  your  active  considera-
 tion  or  whether  the  consideration  of
 the  suggestions  has  been  concluded.

 Mr.  Speaker:  I  have  thought  over
 the  matter  in  detail  and  have  consi-
 dered  every  aspect  of  it.  It  is  not
 possible  to  have  the  Demands  of  the
 two  parliamentary  departments  of  the
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 Lok  Sabha  and  the  Rajya  Sabha  dis-
 cussed  by  this  House.  That  cannot  be
 done  because  there  is
 answer  that.  A  suggestion  was  made
 in  one  daily  newspaper  (The  Hindu-
 stan  Times)  that  the  Minister  of
 Parliamentary  Affairs  might  be  given
 the  charge  of  the  administration  of  the
 Lok  Sabha.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Adminis.
 tration?

 Mr.  Speaker:  Yes,  administration.
 That  is  not  possible  in  any  case  and  it
 should  not  occur  to  anybody  that  the
 administration  of  the  Lok  Sabha  can
 be  handed  over  to  any  Minister.
 (Interruption)

 Then  comes  the  question  of  how  to
 exercise  a  check  or  control  or  have
 some  examination  of  the  demands  that
 are  made.  I  hav.  decided,  though  this
 year  it  cannot  be  possible,  that  before
 they  are  placed  before  me.  I  will
 constitute  a  committee—most  probably
 of  the  Chairman  of  the  Public  Ac-
 counts  Commitee,  the  Chairman  of  the
 Estimates  Committee  and  one  other
 hon.  Member,  be  he  the  Deputy-
 Speaker  or  someone  else.  that  is,  of
 thres  Members—to  go  into  the  ac-
 counts,  look  into  them,  scrutinise  them
 and  then  they  will  be  placed  before
 me.  After  I  have  certified  them,  there
 ought  not  to  be  any  check.

 He  ask-
 which

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:
 ed  a  three-fold  qves'ion  one  of
 you  have  answered.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Twofold
 for  you.

 Mr.  Sneaker:  ह  is  only  a  reaues‘
 that  on  the  I]th  he  shou'd  toll  how
 lone  the  session  will  last  and  what  are
 the  Bills  to  be  passed.

 Shr?  8०७०  Naravan  Sinha:  All  |
 can  say  at  present  is  that  T  will  try.

 nobody  to

 9186,

 .23  hrs.

 DEMANDS  FOR  GRANTS—Contd.

 Munistry  oF  Inpustry—Contd.
 Mr.  Speaker:  The  House  will  take

 up  further  discussion  and  voting  on
 the  Demands  for  Grants  under  the
 control  of  the  Ministry  of  Industry.
 No  hon.  Member  is  getting  up?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  How  much  time  more?

 Mur.  Speaker:  2  hours  and  50  minutes.

 श्री  श्चल  सिह  (श्रागरा)  अध्यक्ष
 महोदय,  हमारे  देथ  में  इण्डस्ट्री  बहुत  महत्वपूर्ण
 विपय  हूं  चुका  है  क्योंकि  बगर  उद्योगों  के
 किसी  देश  की  ग्राथिक  समस्‍यायें  हल  नहीं  हैं
 सकती  हैं  ।  बड़ी  खशी  का  विषय  है  कि  इस
 डिपार्टमेंट  ने  पछले  वर्षों  में  काफी  उन्नति  की

 है  और  इसकी  चथह  से  देश  की  प्रास्पे।रटी
 बढ़ी  है  ।  लेकित  अज  पब्लिक  सेक्टर  और
 प्राइवेट  सैक्टर  में  जो  इण्डस्ट्री  का  काम  हो
 रहा  है  उस  पर  थोड़ा  सा  विचार  करने  की
 ग्रावश्यकता  है  ।  प्राइवेट  सैक्टर  में  जो लिमिटेड
 कम्पनी  oF  डाइरेक्टर  होते  हैं  वद  सारा  काम
 करते  हैं  शौर  वे लोग  काफी  फायदा  उठाते  हैं,
 जबकि  पब्लिक  सँकटर  में  जो  हमारी  प्रोजेक्ट्स
 हैं  या  कंसर्न्स  हैं,  उनमें  से  किसी  किसी  में  तो
 घाटा  होता  है  -  इस  का  कारण  यह  है  कि
 पब्लिक  प्रोजैक्ट्स  जो  होती  हैं  उनमें  प्रोवरहेड
 ल्लार्जेज  काफी  पड़  पते  है  ।

 कशां  के  तौर  पर  जो  हमारा  स्माल
 स्केल  ईण्डस्ट्रीअ  कारपोरेशन  है,  श्गर  बह
 किसी  प्राइवेट  काने  के  हाथ  में  होता  तो  उनमें
 ज्यादा  फायदा  होता  ।  इग  +डपार्टमेंट  में  भी

 चप  अ्रोवरहेड  कार्य  काफी  हो  एगते  हैं
 इसलिये  (तर  फायदा  होमा  चाहिये  उतना
 नहीं  होता  है  ।  जो  हमारा  स्माल  स्फल  इंड-

 स्ट्रीअ  सेक्टर  है  उसका  एक  कम  फारेन

 कण्ट्रीज़  में  माल  सप्लाई  करना  भी  है  |  खास

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 [ett  अचल  सिंह]
 तौर  स  मैं  जूते  के  उद्योग  ५  बारे  में  माननीय
 मन्त्री  जी  का  ध्यान  प्राक्प्ट  करूगा  कि  शब  तक
 छोटे  वोटें  सेक्टर  जो  थ  उनको  जो  अ्राडर  बाहर
 से  आते  थे  उनका  पूरा  करने  का  काम  [दया
 जाता  था  आर  वे  लोग  सप्लाई  कया  करते  थे  I
 मैंने  एक  प्रसन  पूछा  था  कि  क्‍या  कोई  ऐसी
 बात  हैक  जो  द्धंे  सैकटर्स  हैं  उनको  | मला  कर

 प्र्प्स  बनाये  झा  रहे  हैं।  उसके  उत्तर  में  मुझे
 बतलाया  गया  के  ऐसी  ब.7  नहीं  है  ।  लेकिन
 अमी  मुझे  मालूम  हुआ  हैक  छोटे  छंटे  सेक्टर्स
 को  निकाल  कर  नया  ग्रप्स  मुकरंर  किये  आते
 हैं  |  इसका  नतीआ  यह  होगा  क  जे  छोटे
 सक्टस  हैं  उदकों  अपना  काम  वारन  का  मौका
 नहीं  मिलेगा  श्रीर  उनको  जो  जीविका  मिल
 रही  है  वह  खत्म  हो  जायेगी  क्योंकि  जो  तीन
 चार  ग्र॒ुप्स  होंगे  वे  लोग  छोटे  सैकटर्स  से  काम
 करायेंगे  लेकन  जो  लाभ  उनको  गवर्नमेंट  से
 होगा  वह  'उचव  रूप  से  ड  सक्टस  को  नहीं
 देंगे  |  इसांसये  मैं  समझता  हूं  :क  जो  छोटे
 सैक्टर  हैं  उनकी  Wieate  Ae  ota  चाहिये
 बाय  उसके  ,क  हम  ग्रप  सिस्टम  का  चला  कर
 उन  द्वारा  काम  कराये  |  इस  वह  से  काम
 भी  अच्छा  होगा  और  सप्लाई  भी  ज्यादा  हो
 सकेगी  |

 खादी  के  बारे  में,  जा  ।क  हमारे  देश  के
 वास्ते  एक  बहुत  ही  आ्रावश्यक  विलेभ  इंडस्ट्री
 है,  एक  नई  प्रणाली  लागू  की  गई  है  -  श्रब॒  तक
 जो  रिट  मलता  था  १६  'परसन्ट  का  उसको
 न  देकर  अरब  बुनाई  मफ्त  की  जायेगी  |  यह  एक
 एक्सपेरीमेंट  है  जो  कि  अब  किया  जा  रहा  है  ।
 इस  के  बारे  में  |  वनोबा  भावे  ने  जो  प्रकाश  डाला
 था  कई  वर्ष  हुए  उस  चीज  को  काम  में  लाया
 जा  रहा  है  ।  हमें  देखना  है  कि  यह  कहां  तक

 सक्सेसफुल  हो  सकता  है  ।  यह  ते  ठीक  है  जो
 वोग  देहात  में  रहते  हैं  उनको  खाली  समय  होता

 है  1  उस  समय  में  व ेकताई  कर  सकते  हैं  :  इस
 तरह  से  उनका  सूत  फ्री  वना  16  सकता  है
 और  कपड़ा  बहुत  कम  कीमत  में  उनको  मिल

 सकता  है  क्योंकि  केवल  रुई  की  ही  कास्ट
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 होगी  1  कत।ई  तो  उनका  स्वयम्‌  की  होगी  और

 बुनाई  फ्री  हो  घायेगा  ।  इस  तरह  से  उनको
 काफी  ग््द्त  मिल  सकती  है  ।  ले.कन  देखना
 यह  है  पक  यह  स्कीम  कहां  तक  कामयाब  हैं
 सकती  है  ।

 इसके  अलावा  लाइसेंस  के  बारे  में  मैं

 कहूंगा  क  जिन  लोगों  को  लाइसेंस  दिये  झ्त्ते
 हैं  वे लोग  उनका  दुरुपयोग  करते  हैं  ।  क्योंकि
 ज्यादातर  लाइसेंस  के  ऊपर  रा  मंटीस्थिल
 मलता  है  1  वे  लोग  रा  मंटी।  रयल  लेकर  उस
 को  दूसरों  को  बेच  देते  हैं  बदाय  इसके  कि

 स्वयम्‌  उसका  सामान  बना  कर  फायदा
 उठाये  इसलिये  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  चाहूंगा
 कि  जो  भी  रा  मेटीरियल  दिया  आय  लागों
 को  उश्की  पूरी  च  पड़ताल  होनी  चाहिये
 कि  कस  को  वह  मिलना  चाहिये  बौर  किस  को
 न  मिलना  चाह्यि  बौर  फ्घ््स  को  वह  मिलता  है
 वह  उसका  पूरा  इस्तेमाल  करता  है  या  नही,
 वह  उसको  ब्लैक  मार्केट  में  तो  नहीं  वेचदा  है

 कोक  इससे  बड़ा  वन  घन  होत।  हैं  ।  मैं  त्र
 करता  फक  मन्त्रा  महदय  इस  पर  पूरा  ध्यान
 देंगे  |  मैं  साथ  में  यह  नी  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 कि  लिस  तरह  से  प/ब्लक  सर्विस  कमीशन  में

 चुनाव  होते  वक्‍त  लोगों  के  बारे  में ध्ांच

 पड़ताल  की  णाती  है  उसी  प्रकार  से  (न  लोगों
 को  लाइसेंस  दिये  आयें  उनके  बारे  में  पूरी  जांच

 पड़ताल  होने  के  बाद  वे  दये  जायें  |

 हमारे  देश  में  घड़ी  का  काम  शुरू  हुआ  है
 लेकिन  हमारे  देश  की  घड़ियां  उतनी  सस्ती  नहीं
 बनती  जितनी  वह  घड़यां  जो  विदेशों  से
 श्राती  हैं  ।  हम  देखते  हैं.  कि  विदेशों  से  काफी

 घड़ियां  स्मगल  होकर  श्राती  हैं  क्योंकि  वहां
 सस्ती  बनती  हैं  और  स्मगल  होने  के  बाद  यहां
 की  घड़ियों  से  सस्ती  बिकती  हें  ।  इसलिये  मैं

 चाहूंगा  कि  हमारे  देश  में  जो  घड़ियां  बनती  हें
 उनमें  इस  बात  की  और  ध्यान  दिया  प्गय  कि

 हां  पर  सस्ती  बौर  अच्छी  घांड़यां  बनें  [5:ससे
 कि  स्मगलिंग  रुक  सके  और  लोगों  को  अच्छी
 माल  मिल  सके  ।
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 मैं  मन्‍्त्री  महांदय  से  कहूंगा  कि  हमारी
 इण्डस्ट्रीज  ने  काफी  उन्नति  की  है  क्‍्योंकक  जो
 सामान  पहले  यहां  बहुत  कम  बनता  रहा  है
 वह  श्र्व  काफी  बनने  लगा  है  7  मसला  साइकिल
 उद्योग  है  ।  पहले  यहां  मुश्किल  से  लाख  या
 डेढ़  लाख  साइकलें  बनती  थी,  लेकिन  आज
 पन्द्रह  या  बीस  लाख  बन  रही  हैं  -  इसी  तरह  से

 सीने  की  मशीनें  हैं,  बिजली  के  पंखे  हैं,  मोटरे

 हैं,  जो  कि  काफी  तादाद  में  बन  रहे  हैं  1  यहां
 तक  कि  हम  उनको  विदेश  को  भी  भेज  रह हैं  I
 बड़े  सन्‍्तोष  की  बात  है  कि  हमारा  इंडस्ट्री
 डिपार्टमेंट  काफी  तरक्की  कर  रहा  है  ।

 मुझे  आशा  है  कि  जो  मैंने  लाइसेंस  के
 बारे  में  कहा  उस  पर  पूरां  ध्यान  दिया  जाएगा
 द्ौर  उनका  दुरुपयोग  न  होने  पावे  इसका
 ध्यान  रखा  जाएगा,  ताकि  करशन  न  बढ़े  ।

 Shri  Liladhar  Kotoki  (Nowgong):
 The  Min.stry  of  Industry  deserves
 commendation  for  the  continuing  pro-
 eress  that  it  has  achieved  in  the  mat-
 ter  of  industrial  production.  I  wel-
 come  the  reorganisation  of  the  Minis-
 try  because  that  wiil  enable  the  Minis-
 try  to  devoie  more  concerted  atten-
 tion  to  implementing  the  Industrial
 Policy  that  was  resolved  in  4956  and
 that  is  being  pursued  through  the
 different  Plans.

 ]  would  invite  the  attention  of  the
 hon.  Minister  to  paragraph  5  of-  the
 Industrial  Policy  Resolution  which
 vuns  as  follows:

 “In  order  that  industrialisation
 may  benefit  the  economy  of  the
 country  as  a  whole,  it  is  important
 that  disparities  in  levels  of  deve-
 lopment  between  different  regions
 should  be  progressively  reduced.”.

 ‘The  paragraph  then  goes  on  to  say:

 “Only  by  securing  a  balanced
 and  co-ordinated  development  of
 the  industrial  and  the  agricultural
 economy  in  cach  refion  can  the
 entire  country  attain  a  higher
 standard  of  living.”.
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 This  is  the  policy  which  the  Ministry
 of  Industry  has  to  implement.

 Then,  I  would  refer  to  chapters  40
 and  ll  of  the  Mid-term  Appraisal  of
 the  Third  Five  Year  Plan.  |  shall  not
 go  into  the  details,  but  from  these
 chapters  we  fing  that  there  arc  several
 scctors  where  enough  progress  has
 not  been  achieved.  3  shall  particular-
 ly  deai  with  the  small-scale  industries
 anu  that  also  particularly  <elating  to
 the  north-eastern  region.

 I  have  always  been  raising  th  ques-
 tion  of  the  devclopment  of  the  north-
 eastern  region,  because  that  has  as-
 sumed  a  very  great  importance  from
 the  strategic  point  of  view.  That  is  a
 region  which  hus  not  been  developed
 uuie  enough,  and  my  own  view  ts
 that  more  attention  should  be  given
 to  making  this  region  as  much  self-
 sufficient,  in  al!  sectors  including  in-
 Custry,  a5  possible.  In  that  context  I
 would  submit  that  there  is  a  lot  to  be
 done.

 l  would  draw  the  attention  of  the
 hon.  Ministcr  to  the  Survey  of  Third
 Plan  implementation  (96l-62  to
 1963-64)  and  the  programme  for  1964-
 65  which  has  been  issueq  as  a  sup-
 plement  to  the  budget  speech  of  the
 Finance  Minister  of  Assam  this  year.
 Chapter  5  of  that  survey  deals  with
 industries  and  mining.  I  do  not  have
 time  to  go  into  the  details,  but  I
 would  request  the  hon.  Minister  to
 persue  this  document  or  this  publica-
 tion  of  the  Government  of  Assam.  and
 from  that  he  will  find  out  what  pro-
 gress  has  been  made  in  this  sector.

 I  do  admit  that  quite  a  headway  has
 been  made  in  industrialising  that  area.
 But  there  again  I  am  sorry  to  say  that
 the  progress  is  not  88  much  as  it
 should  be.  There  was  a  seminar  on
 small-scale  industries  held  recently  in
 Assam  in  my  home-town  of  Nowgong,
 which  was  inaugurated  by  Shri  T.  N.
 Singh,  Member,  Planning  Commis-
 sion,  in  charge  of  industries,  and  at-
 tended  by  the  Industries  Minister  of
 Assam  and  also  the  Director  of  the
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 [Shri  Liladhar  Kotoki]
 National  Small  Industries  Corporation.
 I  also  participated  in  that  seminar.
 The  complaints  that  came  from  entre-
 preneurs  and  small-scale  industrialists
 there  are  manifold.  The  first  pertain-
 ed  to  shortage  of  raw  materials.  The
 survey  I  referred  to  indicates  that
 some  of  the  industrialists  there  get
 only  /l0th  of  their  requirements  of
 raw  materials.  That  means  what?
 That  the  factories  remain  idle  for
 most  of  the  year.  I  request  the  Minis-
 ter  to  look  into  this.  The  second
 difficulty  is  of  finance.  It  is  true  the
 National  Small  Industries  Corporation
 has  evolved  a  scheme  cf  hire-purchase
 so  far  aS  macuinery  is  concerned.
 But  for  recurr:ng  cxpenditure,  al-
 though  there  is  the  Assam  Finance
 Corporation  and  the  Industrial  Fin-
 ance  Corporation.  cnough  has  not  yet
 been  done.  There  is  no  commercial
 bank  there  which  helps  these  indus-
 trialists.  This  also  has  to  be  looked
 into.

 There  is  one  more  thing  which  has
 not  received  enough  attention,  al-
 though  several  organisations  have
 been  set  up—that  is,  rural  industria-
 lisation.  Recently,  on  8  March,  we
 had  a  seminar  on  rural  electrification.
 That  was,  of  course,  mainly  for  elec-
 trification  for  agriculture.  But  there
 the  question  came  about  the  high  rate
 of  electricity  in  the  rural  areas.  The
 agriculturists  cannot  afford  that  high
 rate.  There  itself  I  suggested  that  if
 in  euch  block  area  an  industrial  es-
 tate  is  established  and  the  bulk  of  the
 electricity  is  utilised  for  agro-indus-
 tries  or  local  industries,  then  the  cost
 so  far  as  the  agricultural  sector  is
 concern’d  for  clectric:ty  for  lift  irri-
 gation  etc.  may  be  brought  down.
 While  we  ९  ‘ssed  =the  Demands  of
 the  Ministry  of  Food  and  Agriculture,
 this  question  came  up  again.  I  suggest
 that  the  Ministries  of  Industry,  Com-
 munity  Development  and  Foog  &
 Agriculture  should  meet  toge‘her  and
 evolve  an  appropriate  scheme.  J
 think  the  initiative  in  this  regard
 should  be  taken  by  the  Community
 Development  Ministry,  to  set  up  in-
 dustrial  estates.  Once  they  are  se
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 up,  the  Industry  Ministry  has  to
 come  in  to  suggest  what  particular
 industries  can  be  possible  to  set  up
 in  those  industrial  estates.  As  a  lay-
 man,  I  wouid  admit  that  you  cannot
 have  the  same  kind  of  _  industries
 everywhere,  and  that  is  not  neces-
 sary  also.  These  rural  industrial
 estates,  which  I  call  block  industrial
 estates,  should  firstly  be  agro-indus-
 trial.

 Secondly,  it  may  be  forest  industry.
 Third!y,  it  may  be  based  on  those
 things  which  are  reqvired  for  con-
 sumption  in  those  areas.  If  these
 threo  things  are  kept  in  mind,  we
 can  have  small  industrial  estates  in
 each  block  area,  which  will  bring
 down  the  cost  of  electricity  for  agri-
 cultural  purposes  also.  Not  only  that.
 It  will  raises  the  economic  standard
 of  the  rural  people,  and  that  is  what
 the  Industrial  Policy  Resoulatjon,
 particularly  Paragraph  5  to  which
 I  referred,  indicates  and  aims  _  at.
 I  would  request  the  Ministry  to  give
 more  concerted  attention  to  this  as-
 pect  of  the  matter.

 So  far  as  big  industries  are  con-
 cerned,  they  are  doing  quite  well,
 ang  they  will  do  well,  because  they
 are  highly  organised.  The  difficulty
 with  the  rural  people,  particularly
 in  my  part  of  the  country,  is  that
 there  is  no  industrial  bias,  no  tempo
 has  been  created  there.  Therefore,
 unless  industrial  estates  are  establish-
 ed,  technical  know-how,  finance  etc.,
 are  given,  no  rural  industry  will
 srow.  I  um  quite  certain  about  it.
 I  would  request  the  Minister  to  give
 his  considered  thought  anq  make  his:
 organisation  dealing)  with  rural
 industrialisation  much  more  active
 and  consider  seriously  the  sufsestion
 that  I  have  made.  I  think  that  is  the
 only  way  in  which  you  can  make  the
 rural  people  industry-minded.

 if  these  industrial  estates  are
 established  in  the  block  areas,  then
 the  Panchayats  may  take  them  up,
 as  they  are  trying  to  do  in  Orissa.
 That  would  gradually  inspire  even
 the  families  to  have  electricity  andi
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 improve  their  cottage  industries  and
 handicrafts.  Some  of  the  handicrafts
 in  Assam,  which  are  of  artistic  fine-
 ness  and  great  value,  like  works  of
 ivory,  bell  metal  etc.  are  in  a  poor
 condition  now,  because  of  various
 factors  like  paucity  of  raw  materials,
 finance,  markets  etc.  and  _  therefore
 some  of  these  industries  are  going  to
 die  out.  And  the  Industrial  Policy
 Resolution  says,  and  that  is  the  policy
 c?  the  Government  as  a  whole  and
 the  Planning  Commission,  that  we
 have  to  create  employment  for  al]  the
 people.  And  the  rural  people  are
 mostly  either  under-employed  or  un-
 employed,  because  with  the  spread  of
 education,  young  men  who  are  edu-
 cuted  do  not  like  to  go  back  to  the
 antiquated  system  of  agriculture.
 That  is  another  problem,

 So,  if  industrial  estates  are  cstab-
 lished,  and  an  industrial  bixs  and
 tempo  are  created,  ]  am  quite  sure
 that  thig  objective  of  rural  industria-
 Jisution  will  become  a  reality.  Other-
 wise,  it  will  remain  in  the  Plan  and
 the  Policy  Resolution  only.

 The  same  paragraph  5  of  the  In-
 dustrial  Policy  Resolution  says  that

 ‘Government  wants  industrial  co-ope-
 ratives  to  grow.  In  my  State,  one  co-
 operative  sugar  mill  has  been  estab-
 lished,  and  that  is  now  going  into
 production.  There  is  another  co-
 operative  jute  mill  which  has  been
 registered,  but  nothing  much  has  been
 done  so  far  about  it.  I  would  request
 the  Minister  to  look  into  it  and  see
 why  this  co-operative  jute  mill  in
 Assam  has  not  been  able  to  make
 progress  during  all  these  four  or  five
 years.

 Lastly,  there  is  a  complaint  from
 the  North-Eastern  region  that  the
 public  sector  major  industries  are  not
 being  set  up  there  adequately.  Tea
 industry  there  is  in  the  private  sector.
 Public  sector  refinery  is  of  course
 coming  un  and  one  fertiliser  factory
 is  also  being  established  at  Namrup.
 Except  that,  there  is  no  other  public
 sector  major  industry  there.  There  is
 One  difficulty  about  the  disparity  and
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 imbalance  in  industrial]  development
 in  the  country;  it  is  there  in  the  policy
 resolution  itself.  That  is  due  to  the
 absence  of  various  factors  such  as  raw
 materials,  power,  transport,  etc.  The
 plan  allocation  of  Rs.  27-5  crores  for
 Assam  has  already  been  exhausted.
 In  the  remaining  years,  there  will  be
 no  electricity  programme  and  conse-
 quently  no  industrialisation  also.  I
 request.  this  Ministry  to  take  up  the
 matter  with  the  Irrigation  and  Power
 Ministry  and  the  Planning  Commis-
 sion  and  to  see  that  the  additional
 allocation  of  9°5  crores  asked  for  by
 the  State  Electricity  Board  is  sanction-
 ९8  so  that  in  the  two  years  of  the
 Third  Plan  the  Siate  may  not  remain
 blank  in  respect  of  power  production.
 With  these  words,  I  support  the  de-
 mands  of  this  Ministry  and  I  also  ex-
 press  my  thanks  to  you  for  giving  me
 this  opportunity.

 श्री  भजहरि  महतो  (पुरुलिया)  .  प्रध्यक्ष
 |  महोदय,  मैं  आपकों  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आप
 !  ने  मुझे  बोलते  का  मौका  दिया  tv

 जहां  तक  मेरा  और  उद्योग  धंबों  का
 प्रश्न  है  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कक  मेरा
 सम्बन्ध  गांव  और  कुटीर  उद्योग  धंबों  से  है।
 मैं  स्वयं  एक  रचनात्मक  कार्यकर्त्ता  होने  के
 कारण  सदन  का  ध्यान  लघु  और  कुटीर  उद्योग
 धंधों  की  ओर  खींचना  पसन्द  चरूंगा  |  लघु
 गौर  कुटीर  उद्योग  बंचों  से  करोड़ों,  करोड़ों
 लोगों  को  काम  धंधा  मिल  सकता  है।  मैं  भ्रपने
 प्लि  का  उदाहरण  देता  हूं  1  पुरुलिया  जिला
 पस्चिमी  बंगाल  में  एक  बहुत  पिछड़ा  हुआ
 जिला  है  उस  जिले  में  कच्चा  माल  बहुत  होता
 है,  जैस  लाख,  टसर,  कपास,  चीनी  मिट॒टी,
 कच्चा  लोहा,  लकड़ी  और  बाबई  घास  श्रादि
 इनके  के  द्वारा  वहीं  पर  बहुत  लोगों  को  धंधा
 मिल  सकता  है  ।  लेकिन  शिल्प  कला  की
 अवनति  होने  के  कारण  किसान  और  मजदूर
 के  धंत्रे  मे ंलगातार  कमी  होती  जा  रही  है  ।
 सरकारी  पक्ष  का  कहना  है  कि  मुल्क  तरक्की
 कर  रहा  है  ।  लेकिन  मुझे  गांव  गांव  में  गरीबी
 और  बेकारी  बढ़ती  दिखाई  देती  है  ।  नगरों  में
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 सरकारी  इमारतें  बढ़ती  जा  रही  हैं  1  हमारे
 जिले  के  गांवों  में  भुखमरी  की  घटनाएं  होती
 रहती  हैं।  सिचाई  और  क्र्षि  उत्पादन  में  कोई
 भी  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  कितना  झन्तर  है  लोगों
 के  रहन  सहन  श्रौर  श्राय  में  ?  खैर  मुझे  तो
 उद्योग  धंधों  की  गहराई  में  जाना  है।  कितना
 अच्छा  उद्योग  तेल  और  साबुन  का  है  जिसके
 कि  द्वारा  लाखों  लोगों  को  काम  दिया  जा  सकता
 है  ।  उसमें  बहुत  थोड़ी  सी  पूंजी  लगाने  से  ये
 उद्योग  घंधे  पनप  सकते  हैं  लेकिन  वह  काम  भी
 टीक  तरीक़े  से  नहीं  होता  है  ।  मैं  सरकार  से
 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  कारण  है  कि  देश  में
 साबुन,  तेल  श्रादि  जैसी  मामूली  चीज़ों  का
 प्रबन्ध  विदेशी  लोगों  और  विदेशी  असर  की
 कम्पनियों  को  करना  पड़  रहा  है  जिसके
 कारण  करोड़ों,  करोड़ों  रुपया  प्रतिवर्ष
 मुनाफ़ा  बाहर  चला  जाता  है  ।  सरकार  न  केवल
 उनको  सभी  प्रकार  की  सहूलियतें  देती  है

 बल्कि  मेरा  तो  चार्ज  है  कि  हमार  एक  प्रदेश
 की  सरकार  तो  ऐसे  लोगों  के  इशारे  पर  नाचती
 भी  है।  आज  सारे  हिन्दुस्तान  के  बाजार  हिन्दु-
 स्तान  लीवर  ब्रदसं  के  साबुनों,  तेलों  और
 डाल्डा  से  पटे  पढ़े  हैं  7  यह  क्‍या  माजरा  है  ?
 मैं  नहीं  समझता  कि  इनके  आगे  ग्रामोद्योग  की
 चीज़ें  टिकेगी  भी  ।  मैं  समझमा  हुं  कि  गांधीजी
 की  वात  हनने  नहीं  मानी  है,  वल्कि  हमने  उनकी
 शिक्षा  और  अनुभवों  की  भ्रवहेलना  की  है  और
 यद्दी  सारी  मुसीवतें  की  जड़  है  ।

 मैं  रार्कार  से  यद  पूछना  चाहता  हूं,  कि
 चीनी  कम्पुनिज्म  ने  सनाओं  के  साथ  साथ  हम
 पर  विचारों  का  भी  जो  झाक्रमण  दिया  है,
 वह  उस  का  सामना  कंस  करेगी  खेती  और
 ग्रामोद्योगों  को  जो  सहायता  देकर  वह  लाखों
 लोगों  को  कम  दिला  रही  है,  क्या  उस  सहायता
 को  बन्द  करने।  ?  क्‍या  मिल  उद्योग,  बड़े  बड़े
 सरकारी  कल-कारखाने  और  योजअनायें  खड़ी
 करके  लाखों  लोगों  की  रोजी-रंटी  छीन  कर
 के  ?  क्‍या  सरकार  बता  सकती  है  कि  कौनसा
 ऐसा  उद्योग  है,  कौनसी  ऐसी  मिल  है,  कौन  सी
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 ऐसी  योजना  है,  कौनसा  ऐंसा  मन्‍्त्रालय  है,
 जो  बहुत  ही  कम  पूंजी  की  लागत  तथा  रहायता
 से  २३  लाख  लोगों  को  काम  दे  सकता  है  ?
 श्राज  सरकार  के  विभाग  इन  छोटे  छोटे  ग्रामो-
 योगों  को  बढ़ाने  के  बजाय  उन  को  कम  करने
 और  परेशान  करने  में  मशगूल  है,  जबके  झाज
 देश  में  ज़रूरत  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को
 श्राज़ादी  के  साथ,  काम  के  साथ  रोज़ी-रोटी
 देने  की  है  ।

 सरकार  की  बड़ी  बड़ी  योजनायें  लोगों
 का  भला  नहीं  कर  सकी  हैं  7  सरकार  कर्ज
 लेकर  और  भीख  मांग  कर  इन  योजनाओं  में
 इतना  श्रधिक  रुपया  लगा  चुकी  है  ।  मैं  सम-
 झता  हूं  कि  इस  तरह  से  देश  का  भविष्य  बगा-
 ड्ना  उचित  नहीं  है

 मेरा  निवेदन  है  कि  लाख  शिल्प  क्यों
 खत्म  हो  रहा  है,  भारत  सरकार  इसकी  जांच
 करके  उसको  ठीक  तरह  से  चलाने  की  कोशिश
 करे  ।  उस  शिल्प  में  पहले  तीस  हजार
 मजदूर  काम  करते  थे  ।  उनको  रोजी-रंटी
 मिलती  थी  और  किसान  को  भी  उत्पादन  से
 नफ़ा  होता  था,  |  छोटे  छटे  ग्रामाद्योग  चलाने
 के  लिए  गांवों  में  बजली  तानी  चाहिए,  ताकि
 तेल  उद्योग  और  चम  उद्योग  आधुनिक  ढंग  से
 गांवों  में  पनप  सकें  |  तमर,  मटका,  तांत  गौर
 हथकरघा  उद्योगों  को  को-आपरेटिव  के  द्वारा
 चलाने  के  लिए  सहायता  देनी  चाहिए  ।  चुकि
 वह  जिला  एक  बहुत  पिछड़ा  ट्झा  क्षेत्र  है,  इस
 लिए  भारत  सरकार  को  उस  तरफ़  विशेष
 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 विज्ञान  की  प्रगति  साफ़  साफ  यह  चेता-
 बनी  दे  रही  है  कि  खतरे  और  लड़ाई  के  रुमय
 गांव  बच  सकते  हैं,  लेकिन  शहरों  का  बचना

 मुश्किल  है--छोटे  छोटे  उद्योग  चल  सकते  हैं,
 लेकिन  बड़े  बल-का  रखाने  चलना  मुश्किल  है  ।
 श्र्न्त  में  मेरा  यह  निवेदन  है  दिः  ग्रामोद्योगों
 तथा  खेती  का  संयुक्त  समावेश  हमारे  ग्राम्य
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 जीवन  में  हो  सके,  सरकार  को  ऐसी  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  ।

 Shri  Chandrabhan’  Singh  (Bilas-
 pur):  Mr.  Speaker,  Sir,  I  have  heard
 the  hon.  Members  speaking  on  this
 very  important  subject,  and  the  more
 I  huve  heard  the  more  I  have  been
 confused  completely.  To  my  mind,
 the  experiment  between  capitalism
 and  sociulism  and  their  integration  is
 on  the  doldrums  here.  While  discus-
 sing  the  money,  matcrial,  the  method
 and  the  machines,  it  seems  we  have
 all  forgotten  about  the  man,  the  real
 man,  the  real  purpose  for  which  we
 are  sitting  here.  When  I  say  ‘man’,
 I  mean  man  ang  woman  both.  Both
 of  them  should  be  healthy  in  mind
 and  healthy  in  body.  What  I  am  con-
 fused  about  is  that  people  have  dis-
 cussed  the  cooperative  sector,  big  sec-
 tor,  medium  sector  and  the  rest,  but
 they  have  completely  lost  sight  of  the
 poor  villager  and  the  village.  I  feel
 that  we  should  prepare  a  background
 for  a  very  food  reception  of  their  pro-
 grammes  in  the  villages  where  82  per
 cent  of  the  population  of  46  crores
 live.  That  is  very  important.

 What  a  tragedy  it  is  that  so  far  we
 have  not  been  able  to  define  a  village
 even.  I  would  Jike  to  ask  the  Minis-
 ter,  what  is  a  village?  There  is  no
 definition  of  it.  Unless  and  until  we
 define  what  a  village  is  and  what  a
 village  unit  ought  to  be  and  what  we
 are  doing  for  that  unit,  probably  we
 are  all  discussing  something  in  the
 air.  I  have  heard  some  hon.  Members
 talk  about  cooperatives,  some  about
 the  problems  and  difficulties  here  and
 there.  So,  they  are  in  difficulties  and
 No  One  seems  to  understand  what  is
 happening  there.  This  is  a  very  sorry
 state  of  affairs.  The  Minister  must
 dcfine  what  a  village  is.  Once  you  do
 that.  you  can  start  from  that.  Let
 that  be  our  base.  Some  of  the  top-
 most  politicians  have  said  that  our
 Pyramid  isginverted.  That  is,  the  base
 is  hanging  in  the  air.  The  apex  is
 lower  down  and  the  structure  or  so-
 ciety  may  tumble  down  the  moment
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 the  heaq  or  the  apex  or  the  leader
 gives  way.

 I  have  been  told  that  an  economical
 unit  of  a  village  for  a  cooperative
 should  consist  of  4,000  people.  I  am
 not  sure  about  it  because  I  am_  not
 an  expert;  that  is  what  I  have  been
 told.  So,  let  there  be  one  village  or
 a  collection  thereof,  let  there  be  a
 demarcaiion  of  Jand  and  let  a  unit  be
 defined  as  one  consisting  of  4,000  peo-
 pic.  Once  you  decide  the  area  and  the
 population,  that  would  be  your  base
 and  you  can  start  from  that.

 Let  us  take  education  of  the  basic
 type.  I  mean  that  it  must  be  purpose-
 ful  where  dignity  of  labour  should  be
 defineqd  and  should  be  respected.  All
 the  time  we  find  white-collared  peo-
 ple  working  in  a  white-collared  man-
 ner.  That  is  the  greatest  tragedy.

 9I98

 We  sce  so  much  propaganda  in  paper  ;
 and  press,  but  hardly  anything  is  go-
 ing  to  the  real  villagers.  As  I  said,
 let  our  education  be  purposeful.
 there  be  dignity  of  labour.
 everybody  who  goes  to  the  basic  school
 be  trained  for  some  useful  purpose.
 That  is  very  important.  No  villager
 wants  to  Jeave  his  village.  Let  us  re-
 member  that  important  point.  But
 there  is  No  law  and  order  in  the  vil-
 Jape  and  no  decent  person  wants  to
 live  in  a  village.  I  would  ask  the  hon.
 Membcis  here:  Will  they  like  to  live
 in  a  village  as  it  is?  Some  of  my
 fricnds  are  laughing,  but  I  know  they
 will  not  like  to  stay  in  the  village  as
 it  is  even  for  one.  night.  Then,  how
 do  you  expect  our  economy  to  grow,
 when  we  have  to  cater  for  82  per  cent
 of  our  population?  I  feel  our  educa-
 tion  has  got  to  be  purposeful  and  dig-
 nity  of  labour  has  got  to  be  nurtured
 and  the  manual  work,  respected  and
 honoured.

 Having  done  that,  we  have  got  lo
 increase  our  technical  facilities.  In
 one  big  division  of  Madhya  Pradesh—
 Bilaspur  where  the  population  of
 Bilaspur  District  alone  is  2]  lakhs;
 there  is  no  enginecring  colless  in  that
 division.  They  have  just  started  one;
 it  is  a  pity;  it  is  more  or  less  a  sort

 Let
 Let
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 ‘of  tamasha  to  have  one  engineering
 ‘college  for  a  population  of  nearly  50
 lakhs.  When  you  come  to  polytech-
 nics,  there  is  none.  Same  jis  the  case
 with  small  industries;  there  is  hardly
 ‘any.  That  is  the  state  of  affairs  there.

 12  hrs.

 Sir,  I  had  no  _  intention  of  taking
 part  in  this  debate,  but  I  feel,  after
 having  heard  the  speeches  here,  that
 we  are  not  laying  stress  on  the  proper
 things.  I  would,  therefore,  suggest  to
 the  hon.  Minister  of  Industries  that  he
 should  first  define  what  a  village  is.
 Then,  when  we  come  to  the  question
 of  education,  let  us  see  that  it  is  aimed
 to  achieve  an  end.  He  must  also  see
 that  such  education  is  purposeful.
 After  that,  all  types  of  technical  edu-
 cation  must  be  started  there.  There
 is  such  u  ६  t  need,  such  a  great  de-
 mand,  such  a  tremendous  upsurge  in
 the  willuges  that  the  poor  viliager
 docs  not  know  whal  to  do.  Most  of
 them  have  not  got  facilities  even  for
 primary  ¢dueulion.  Quite  हक  number
 of  them  do  not  know  at  all  what  edu-
 eution  is  ard  there  is  great  drift.

 Let  us  go  to  the  villages  and  start
 out  education  there.  Then,  our  indus-
 tries  must  be  based  on  the  villages.
 Every  village  must  be  made  self-suffi-
 cient  in  respect  of  all  the  village  re-
 quirements.  The  village  requirements
 consist  not  only  of  foog  but  also
 flowers.  gardens,  vegetables,  toilet
 articles,  cloth  and  other  materials,  If
 you  make  tho  villages  self-sufficient
 in  these  respects—and  that  is  what  I
 understand,  the  Father  of  the  Nation
 aimed  at—then  only  we  can  progress.
 He  wanted  our  villages  to  be  —  self-
 sufficient.  We  are  in  the  seventeenth
 year  of  independence,  and  that  has
 not  been  understood  by  us  so  far.  I
 would  request  the  hon.  Minister  to
 keep  this  in  mind  and  around  an  in-
 dustria]  unit  in  the  Centre,  the
 various  units  of  villages  in  the  peri-
 phery,  develop  Textile.  wood  work,
 smithy,  leather  and  suitable  type  of
 cottage  industries.  Then  only  T  think,
 we  will  be  able  to  see  the  effect  of
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 independence  in  every  hamlet  and
 every  home  in  the  villages.

 That  is  all,  Sir,  4  have  to  say  on
 these  Demands,  which  I  support.

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh
 (Parbhani):  Mr.  Speaker,  Sir,  I  am
 deeply  grateful  to  you  for  having
 given  me  an  opportunity  to  open  my
 mouth  for  the  first  time  during  this
 session.  J  am  doubly  encouraged  by
 the  cheers  amd  encouragement  which,
 I  see,  I  am  getting  from  the  hon.  Min-
 ister.  This  is  primarily  one  of  the
 reason;  why  J]  chose  to  participate,
 particularly,  in  this  debate.

 Sir,  as  is  well  known,  the  sympa-
 thies  of  the  present  Minister  of  In-
 dustry.  particularly  for  the  cottage
 industries  are,  if  |  may  be  permitted
 to  say  so,  proverbial.  Because  of  this,
 I  feel  inclined  to  appea!  to  quarters
 whcre  J  am  sure  some  concrete  re-
 sults  will  emerge.  Therefors.  I  take
 this  opportunity,  with  your  permis-
 sion,  to  congrriulate  the  hon.  Minister
 of  Industry  for  having  given  an  im-
 petus  to  industrial  growth  in  the
 country,  though  this  growth  is  to
 some  extent  static  and  it  would  have
 been  far  better  if  this  growth  would
 have  ‘been  uniformly  distributed.
 Therefore,  regional  imbalance  apart,
 Tam  sure  vou  wil}  agree  that  it  should
 be  the  sole  concern  of  the  Minister  of
 Industry  to  see  that  anything  that
 happens  to  stunt  the  growth  of  in-
 dustries  should  be  carefully  weeded
 out  and  it  should  be  his  sole  charge
 to  sce  that  industrial  growth  is  not
 merely  permitted  to  be  encouraged
 but,  actually,  encourageg  further.

 Therefore,  Sir,  I  have  decided  to
 concentrate  myself  on  one  or  two
 important  aspect:  of  cottage  indus-
 tries.  It  is  a  well  known  fact  that
 almost  one-thirg  of  the  total  textiles
 we  produce  come  from  powerlooms.
 Powerlooms  today  is  happily  one  of
 the  modestly  modernised  industry
 which,  we  can  claim,  is  run  on,  per-
 haps,  a  scientific  basis.  If  that  scien-
 tific  basis  is  taken  away  by  acts  of
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 Government  and  if  that  modernity  is
 to  be  set  against  al]  obstacles  from
 the  acts  of  this  Government,  it  should
 be  the  sole  concern  of  the  Minister
 to  see  that  such  obstacles  are  remov-
 ed.

 I  am  doubly  grateful  to  the  present
 Minister  of  Industry  because  power-
 loom  industries,  to  my  knowledge,  owe
 their  very  birth  ang  existence  to  a
 committee  headed  by  him.  Therefore,
 J  am  emboldened  to  say  that  this  par-
 ticular  powerloom  industry  can  claim
 to  be  his  legitimate  whild.

 Mr.  Speaker:  Does  the  Minister  also
 acknowledge  this?

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh:  Re-
 cently,  my  Minister,  Shri  Barve,
 having  inspected  all  the  powerlooms  in
 existence  there,  made  a  public  state-
 ment  that  powerloom  industry  is  an
 illegitimate  chilq  of  composite  mills.
 So  I  hope  the  legitimate  father  of
 powerloom  industry  will  take  enough
 care  to  see  that  his  child  is  not  allow-
 ed  to  suffer  premature  death  at  his
 own  hands.  Therefore,  if  the  hon.
 Minister  is  to  be  saveg  from  the  charge
 of  genocide  he  shoulg  take  immediate
 steps  to  sce  that  the  powerloom  indus-
 try  is  set  in  its  proper  perspective.

 From  this  I  will  switch  over  my
 observation  to  the  first  obstacle  which
 to  me  seems  to  be  the  carefully  man-
 quvred  operation  f  composite  mills
 —so-called  textile  industry—by  which
 they  are  taking  out  every  conceivable
 and  inconceivable  steps  to  see  that
 the  powerloom  industry  is  killed.
 Therefore,  I  wish  that  he  should
 thoroughly  investigate  the  causcs.
 reasons  and,  _  if  possible,  effects  of
 these  manceuvres  on  the  powerloom
 industry.

 We  were  very  glad  when  the  hon.
 Finance  Minister  on  the  floor  of  this
 House  announced  tax  reliefs.  My  hon,
 friend,  Shri  Kamath,  was  cryptic  in
 his  remark  when  he  said  that  gramo-
 Phones,  electric  bulbs  and  acids  are
 not  consumeq  by  the  common  man
 lll  (Ai)  LSD—2,
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 and,  naturally,  those  incentives  or
 reliefs  which  were  announceg  by  the
 Finance  Minister  were  subjected  to
 strong  crilicism  by  Shri  Kamath.  Now
 I  wish  to  add  to  his  list  by  saying
 that  superfine  and  fine  varieties  of
 clothes,  which  receive  proverbial  ex-
 emptiong  by  this  budget  are  also  not
 consumed  by  the  common  man.

 In  this  background,  I  wish  to  draw
 his  attention  to  this  fact  that  total
 concessions  announceg  to  the  textile
 industry  are  in  the  nature  of  reliefs
 as  follows:  super-fine  varieties;  20
 per  cent,  fine  varieties  20  per  cent,
 medium  fine  373  per  cent,  medium
 variety  B  40  per  cent,  coarse  variety
 67  per  cent.  So,  leaving  coarse  and
 medium  variety,  the  total  excise  re-
 bate  announced  by  the  Finance  Min-
 ister  are  appreciable  when  we  take
 into  consideration  the  lot  of  the  com-
 posite  textile  mills.  Ag  against  this,
 if  we  switch  our  attention  to  power-
 loom  industry,  we  fing  that  on  60
 count  yarm  the  increaSe  in  excise  duty
 is  200  per  cent,  on  40s  it  is  88  per
 cent  ang  on  34  to  46  counts  it  is  42]
 per  cent.  My  submission  is  that  this
 levy  on  yarn  has  been  made  after  a
 very  scientific  study.  But  one  of  the
 manceuvres  of  the  composite  textile
 mills  is  to  switch  over  to  yarn  in  their
 own  powerlooms,  getting  woven  all  in
 their  own  mills,  further  processing  it
 and  Selling  it  through  their  own  sel-
 ling  agents  as  their  own  commodity.
 Therefore,  in  the  process,  they  kmock
 off  as  profits  what  legitimately  should
 have  been  an  excise  duty.  My  initial
 reaction  when  .  heard  the  Finance
 Minister  was  that  he  has  cut  at  the
 roots  of  one  of  the  modus  operandi  of
 evading  excise  duty  and  he  would
 be  singularly  successful  in  seeing  to
 it  that  excise  duties  are  not  further
 evadeq  by  textile  mills.  Then  I  could
 not  even  imagine  that  the  unfortunate
 victim  of  this  levy  would  be  the
 powerloom  industry.  Incidentally,  75
 per  cent  of  the  powerlooms  come  from
 my  home  State  and  it  would  be  a
 modest  claim  if  I  say  that  this  power-
 loom  industry  has  almost  unlimited
 scope  of  expansion  in  Maharashtra,
 and  if  according  to  our  policy  decision
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 {Shri  Shivaji  Rao  S,  Deshmukh]
 of  agro-induStria)  society  if  the  pro-
 cessing  of  cotton  to  the  extent  of
 spinning  is  in  the  co-operative  sector
 ang  if  the  weaving  sector  is  to  con-
 fine  to  powerlooms  and  if  powerlooms
 are  modernised  and  brought  up  to  the
 mark,  as  they  are  today,  I  see  No  rea-
 son  why  the  entire  textile  industry  in
 Maharashtra  should  not  cater  to  the
 needs  of  consumers  and  pass  their
 sole  benefits  to  the  common  man;
 thus,  weeding  out,  if  possible,  the  com-
 posite  textile  mills  from  the  sphere
 of  competition.  But  I  find  that,  on
 the  one  hand,  these  textile  mills  re-
 present  to  the  Asoka  Mehta  Commit-
 tee  that  powerlooms  are  the  single
 cause  for  their  losses  and,  on  the
 other,  they  purchase  cotton  at  the
 cheapest  rates  from  the  cultivators
 and  at  the  highest  rates  from  their
 own  family  agents,  charge  the  high-
 est  rates  for  the  yarn  if  the  yarn  is
 to  be  supplied  to  the  powerlooms  and
 in  the  process  show  nominal  losses,
 claim  relief  from  the  hon.  Finance
 Mimister  and  actually  obtain  it.  So,
 if,  we  can  be  so  mancuvred  in  our
 approach  to  the  policy  of  levying
 taxes,  I  think,  the  proper  authority
 to  come  into  the  picture  is  not  the
 hon,  Finance  Minister  but  the  hon.
 Industry  Minister  and  we  should  see
 to  it  that  no  such  abolition  or  levy
 of  taxation  or  enhancement  of  taxa-
 tion  is  alloweq  to  take  place  as  a  re-
 sult  of  manceuvre  particularly  and,  if
 it  takes  place,  actually  he  shoulg  be
 in  charge  to  see  that  it  is  removed
 completely,  if  necessary.  Therefore  I
 address  my  comments  particularly  to
 the  hon.  Minister  of  Industry  in  this
 respect,

 I  must  also  place  on  record  my
 earnest  appreciation  of  the  hon.  Fin-
 ance  Minister’s  appreciation  of  diffi-
 culties  that  are  felt  by  the  powerloom
 industry.  I  happened  to  see  him  only
 yesterday  along  with  the  representa-
 tives  of  the  powerloom  industry  in
 Maharashtra  ang  he  was  pleased  to
 promise  that  he  would  Jook  into  their
 difficulties  ang  wil)  get  their  entire
 economics  reviewed  by  the  Central
 Board  of  Revenue  authorities.  My
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 only  request  to  the  hon,  Minister  of
 Industry  is  to  see  to  it  that  it  is  not
 left  to  the  question  of  economics  alone
 but  it  is  left  also  to  the  lot  of  his
 department  to  see  that  this  power-
 loom  industry  which  comes  into  being
 as  a  result  of  manceuvres  of  the  tex-
 tile  industry  is  not  allowed  to  be  kil-
 leq  by  the  same  textile  industry.

 It  is  an  open  secret  that  because
 of  the  levy  of  excise  duty  on  mill
 cloth  several  mills  have  starteg  their
 own  powerlooms  and  have  in  the  pro-
 cess  evaded  excise  duties.  In  order  to
 weed  out  one  of  these  sectors,  power-
 looms  owning  only  four  looms  were
 exempted  from  excise  duty,  Thousands
 ang  thousands  of  powerlooms  came
 into  being  as  a  result  of  purchase  of
 almost  spent  up  machinery  from  the
 mills  at  the  most  exorbitant  prices.
 As  has  rightly  been  pointed  out  by
 the  Estimates  Committee  of  this
 House,  not  only  do  the  mijjs  charge
 exorbitant  prices  for  their  spares  and
 machinery  which  are  almost  brcken
 and  scrap  but  they  do  not  also  show
 the  same  prices  in  the  books  because
 their  book  value  has  no  comparison  to
 it.  A  part  which  was  shown  in  the
 book  as  valued  at  Rs.  l6  was  solg  to
 the  industry  at  Rs,  1,600  and  shown
 to  the  shareholders  and  directors  as
 solq  at  Rs.  16.

 So,  my  only  submission  js  that  this
 powerloom  industry  should  not  be
 allowed  ‘o  be  hampereg  further  at
 the  bands  of  the  compos:ie  mills.  As
 I  was  drawing  the  hon  Minister’s
 attention  to  this  fact,  in  order  ty  weed
 out  the  creation  of  powerloom  indus-
 try,  there  was  a  thorough  investiga-
 tion  of  the  unauthoriseg  installation
 of  powerlooms.  As  a  result  of  that
 thorough  investigation  I  was  told  that
 all  units  were  duly  licenseg  and  duties
 collected  from  them  at  the  rate  of
 Rs,  00  or  Rs.  112,  whatever  it  is,
 from  the  powerlooms.  But  after  this
 again  the  Finance  Ministry  issued  a
 notification  that  al]  those  powerlooms
 which  were  licenseg  after  Ist  April
 96l  should  be  levieq  punitive  excise
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 duty  at  the  rate  of  Rs,  532  per  month.
 When  the  Ministry  itself  knows  that
 95  per  cent  of  the  powerlooms  are
 exempted  from  excise  duty,  when  the
 Ministry  further  knows  that  al]  vuwer-
 looms  which  were  leviable  to  excise
 duty  continueg  to  be  leviable  to  ex-
 cise  duty  in  spite  of  their  transfer
 after  that  date,  this  strange  notifca-
 tion  was  perhaps  inserted  at  the  be-
 hest  of  the  Textile  Commissioner  and
 the  composite  mills  only  to  kill  the
 powerloom  industry  to  the  extent  of
 those  looms  which  were  acquired
 after  Ist  April  96l.  So,  it  boils  duwn
 to  this  that  after  Ist  April  l96]  the
 powecrlooms  came  to  be  transferred  to
 particular  licensees  not  because  tne
 units  were  more  than  four  and  there-
 fore  leviable  to  excise  duty  but  be-
 cause  of  the  so-called  broken  condi-
 tion  of  the  machinery  itself  or  because
 of  certain  industry  being  wiped  out
 of  existence  because  of  the  taxes  and
 levies  or  manipulations  of  the  textile
 mills.  Therefore,  I]  suggest  to  the
 hon.  Minister  for  Industry  that  he
 should  take  up  this  matter  with  the
 Finance  Ministry  to  see  to  it  that
 mills—if  necessary,  by  legislation—
 are  forbidden  to  provide  processed
 yarn  to  the  powerloom  industry  and
 even  yarn  in  the  form  of  beams
 should  be  forbidden  to  be  supplied  to
 the  powerloom  industry.  If  raw  yarn
 can  be  supplieg  to  the  powerloom  in-
 dustry  ang  if  the  powerloom  industry
 can  help  to  process  it  from  their  own
 units,  then  the  excise  duty  on  those
 units  shoulq  also  go  ang  there  is  a
 considerable  case  to  see  that  on  what-
 ever  yarn  is  sold  to  the  powerloom  in-
 dustry  the  excise  concession  is  given

 I  wish  to  draw.  the  attention  of
 the  hon,  Minister  to  the  economics
 that  they  have  worked  out.  Accord-
 ing  to  them,  the  net  result  of  the
 Budget  levies  would  be  that  every
 Powerloom  unit  will  be  losing  aj  the
 rate  of  Rs.  224  per  month.  If  this
 economics  is  true,  if  the  industry  can-
 not  work  economically,  it  shoulg  be
 the  purpose  of  the  Minister  for  In-
 dustry  to  see  that  such  levies  are
 withdrawn  and,  if  necessary,  they  are
 withdrawn  much  before  the  Finance
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 छा]  comes  up  for  discussion  in  this
 House.

 डा०  राम  भनोहर  लोहिया  (फर्रुखा-
 बाद)  :  अध्यक्ष  महोदय,  माननीय  कानूनगो
 जी  शायद  खुद  न  जानते  हों  कि  उनका  मंत्रालय
 हस  सरकार  का  सब  से  बड़ा  मंत्रालय  है,
 लेकिन  मैं  इस  बात  को  कहना  चाहता  हूं  bk
 एक  तो  इसलिये  कि  उद्योगीकरण  देश  की
 सब  से  बड़ी  चीज  है  बौर  दूसरे  इसलिए  कि
 पिछले  सतरह  वर्षों  में  सरकार  की  किसी  भी
 सम्बन्ध  में  कोई  नीति  नहीं  रही,  केवल  उद्योगी-
 करण  की  नीति  रही  है  जिसको  मैं  खुद  पसन्द
 करता  हूं,  हालांकि  कि  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  उद्योंगीकरण  की  नीति  असफल  रही  ।
 श्रसफल  रहने  का  कारण  सब  से  बड़ा  यह  है
 कि  बाकी  सब  नीतियों  को  इसके  पीछे  लगा
 दिया  गया  इसके  नीजे  रख  दिया  गया  र
 कह  दिया  गया  कि  जब  उद्योगीक  रण,  हो  जायेगा
 तो  बाकी  सब  कुछ  हो  जाएगा  1  लेकिन  वास्तव
 में  बाकी  सब  को  न  करने  के  कारण  उद्योगी-
 करण  भी  नहीं  हो  पाया  ।  इसका  सब  से  बड़ा
 कारण  यह  है  कि  सरकारी  पार्टी  एक  पंश  में
 तो  स्वतन्त्र  पार्टी  है  और  दूसरे  अंश  में  कम्युनिस्ट
 पार्टी  है  ।  इसलिए  वह  केवल  निजी  धंधे
 पौर  सरकारी  धंधे  की  बांध  बहस  श्रापस  में
 बलाया  करती  है  कि  कौन  सा  धंधा  अच्छा
 है  ।  जब  तक  यह  बहस  खत्म  नहीं  होगी
 तब  तक  उद्योगीकरण  हिन्दुस्तान  का  नहीं
 हो  सकता  ।  मैं  खुद  कहना  चाहता  हूं  कि
 जितना  हो  सके  सरकारी  घंधे  को  बढ़ाया
 जाए  ।  लेकिन  उसके  लिए  पहली  शर्तं  यह
 है  कि  निजी  और  सरकारी  दोनों  धंधों  में
 पैदावार  का  अधिक  से  अधिक  श्रंश  खपत
 से  बचा  कर  पूंजी  के  रूप  में  उद्योगीकरण
 के  लिए  लगाया  जाए।  वह  नहीं  हो  रहा  है
 क्योंकि  खपत  का  भ्राधुनिकीकरण  हो  गया
 है,  खास  तौर  से  सरकारी  अंश  की  खपत
 का  श्राधुनिकीकरण  हो  गया  है  7  इसीलिए
 मैंने  बहुत  जोर  से  कहा  कि  हिन्दुस्तान  की
 व्यक्तिगत  खपत  को  १०००  रु०  महीने  से  नीचे
 रखा  जाये  ग्रगर  ऐसा  किया  जाये  तो  साल
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 भर  में  मेरे  हिसाब  से  २५  अरब  रुपया  ब्ौर
 सरकार  के  जो  छोटे  हिसाब  होते  हें  उनके
 हिसाब  से  १२  अरब  रुपया  उद्योगी-
 करण  के  लिये  बच  सकता  है  लेकिन  जब
 मैंने  यह  बात  कही  तो  माननीय  श्री  क्ृष्णमा-
 चारी  ने  कहा  कि  इस  तानाशाही  के  लिये  हिन्दु-
 स्तान  तैयार  नहीं  होगा  ।  श्रब  इस  जवाब
 पर  आप  गौर  करे  |  तानाशाही  है  क्‍या  ?
 अगर  व्यक्तिगत  खपत  को  गिराया  जाये
 तो  वह  तानाशाही  हो  जाती  है  और  व्यक्ति
 की  खपत  को  बढ़ाया  जाये  जिससे  कि  उद्योगी-
 करण  न  हो  पाये  तो  वह  बहुत  बढ़  कर  जनतंत्र
 हो  जाता  है  या  उद्योगीकरण  करने  का  उपाय
 हो  जाता  है  ।  यह  रुपया  कहां  से  खपत  में
 आता  है  ।

 —

 areas  आपने  मुझसे  कहा  था  कि  श्राप
 श्री  कृष्णममाचारी  से  और  दूसरे  मंत्रियों  से
 जवाब  दिलवायेंगे,  लेकिन  मैं  फिर  से  आपको
 याद  दिलाऊं  कि  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन
 के  मैनें  एजेंट  बाजोरिया  साहब  ने  वह
 कम्पनी  अपने  ऊपर  जुर्माना  लगने  के  बाद
 भी  हासिल  कर  ली  और  उसके  चेयरमंन
 ऐसे  हैं  जो  कि  तीन  तीन  कम्पनियों  के  चेयरमेन
 हैं  7  इसका  जवाब  मुझे  श्रव  तक  नहीं  मिला  ।

 आज  मैं  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहता
 हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  अ्रक्तूबर  महीने
 में  एक  हुक्म  निकाला  कि  जो  कोई  हिस्से  हों
 उन  पर  बैंक  बहुत  बढ़  कर  उधार  दे  सकता
 है।  उधार  का  अंश  बढ़ा  दिया  €०
 सकड़ा  Yoo  सैकड़ा  तक  कर  दिया  |  उसका
 क्या  परिणाम  हुआ  ?  इसका  ./वाव  यह
 होगा  कि  कम  से  रूम  मांत्रयों  के  कुछ  दोस्त
 लोग  जो  कि  स्ट्रे  बाणार,  में  हिस्सों  में  करोड़ों
 रुपया  लगाए  हुए  थे,  इसके  फलस्वरूप  वह
 काफी  रुपया  कमा  सके,  या  काफी  श्रपना

 नुकसान  बचा  सके  |  तो  नतीजा  यह  है  कि
 खपत  की  खोज  में  ग्रादमी  कहां  तक  चला  जा
 सकता  है  |
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 2.2]  hrs.
 (Mr.  Deputy-SpEAKEr  in  the  Chair]

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  श्रापकों  दो  वाक्य  पढ़
 कर  सुनाना  चाहता  हूं  ।  किसने  उनको  लिखा
 है  यह  मैं  बाद  को  बताऊंगा  ।  बे  वाक्य  इस
 प्रकार  हैं  :

 “वाक़या  यह  है  कि  बंटवारे  के  लिये

 कुछ  है  ही  नहीं  हमारे  पास  ।
 प्रोडक्शन  के  बिना  क्‍या
 बंटवारा  ?  जब  तक  एक
 पचास  गुना  सौ  गुना  ज्यादा
 न  हो  प्रोडक्शन  ।  इस  बंट-
 वारा  करते  से  हो  सकता  है
 हम  कुछ  इंसांफ  करे  |
 इस  वक्‍त  किसी  मुल्क  में  भी,
 हिन्दुस्तान  का  खास  नहीं
 कहता,  अगर  श्राप  वहां  के

 चुने  हुए  हथार  आदमी,
 हजार  हों,  दो  हआर  हों
 करोड़ों  i  हजार  आदमी

 चुने  हुए  -  उनको  शाप  निकाल
 दें--हन्दुस्तान  से  खत्म
 हो  जाएं  a

 ये  वाक्य  हैं  -  मैं  समझता  हूं  कि  फोर्ड
 ओर  राकफैलर  भी  १६वीं  रुदी  में  ऐसे  वाक्य
 कहते  हुए  शर्माते,  लेकिन  ह.“  हिन्दुस्तान  वे
 प्रधान  मंत्री  साम  जवादी  होते  हुए,  इन  वाक्यों
 को  कहते  हैं,  और  उनकी  किताब  का  नाम  है--
 नेहरू  जी  अपनी  ही  भाषा  में--अं।र  लिखने
 वाले  हैं  राम  नारायण  जी  चौधरी  ।

 पैदावार  का  बटवारे  से  कोई  स्ग्बन्ध
 नहीं  है,  बटवारे  का  पैंदाव।र  से  कोई  सम्बन्ध
 नहीं  है  यह  कैसी  श्रज्ञान  की  बातें  कह  दिया
 करते  हैं,  और  फिर  भी  हिन्दुरतान  का  औद्योगी-
 करण  करना  चाहते  हैं  ।  कहां  से  पैसा  आवेगा
 ओौद्योगीकरण  करने  के  लिये  उगर  सारा  का
 सारा  खत्म  हो  जाता  हैं  आधर्धुनिकीव.रण
 करने  के  लिए  |  वह  कहते  हैं  कि  ५०  गुना
 या  १००  गुना  जब  पैदावार  बढ़  जाएगी  तब
 जाकर  बटवारे  का  सवाल  उठेगः  1  मैं  कहना
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 चाहता  हूं  कि  पैदावार  को  बढ़ाने  के
 लिए  जरूरी  है  कि  आज  बटवारे  का  मामला
 ठीक  किया  जाए  ,  श्राज  जो  ऊंची  ऊंची

 तनख्वाहें  हैं,  सुविधाएं  हैं,  बड़े  बड़े  नफे  हैं,
 और  उसके  साथ  जो  जो  चीजें  हैं  श्रगर  उनके
 ऊपर  वह  7  नियंत्रण  नहीं  लगाते  तो  पैदावार

 नहीं  बढ़  पाएगी  ।  यह  सिद्धान्त  बिना  अपनाए
 कैसे  कोई  समाजवादी  बन  सकता  है,  समाज-
 वादी  छोड़  दीजिये  कंसे  कोई  पूंजी  वादी  या
 जनतन्त्र  दादी  बन  सकता  है।  मैंतो
 तो  कहता  हूं  कि  कोई  मनुप्य  आज  बीसवीं
 सदी  में  नहीं  रह  सकता  जो  कि  ऐसे  विचार
 अपने  दिमाग  में  रखता  है  ।

 तो  यह'  बहस  खत्म  करके  प्प्रब  मैं  आपसे
 अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  आदमी
 की  खपत  की  और  उसकी  गश्रामदनी  या
 खर्चे  की  कोई  सीमा  हिन्दुस्तान  में  नहीं  बांधी
 जाती,  तव  तक  ग्रौद्योगीमरण  विल्कुल
 नामुम्किन  है  ।  इसीलिए  एक  चीज  मेरे
 दिमाग  में  श्रा  रही  है  ।  लोग  पूछेंगे  कि  क्या

 तुम  राष्ट्रीयररण  चाहते  हो  ।  अनल  में
 श्रगर  सरकार  की  मंशिनरी  ठीक  होती,
 या  मुझ  जैसे  आदमी  के  हाथ  में  होती,  तो  मैं
 फौरन  जवाब  देता  कि  हां  जितना  अधिक  हूं

 सके  राष्ट्रीयकरण  होना  चाहिए  और
 जितनी  जल्दी  हो  सके  होना  चाहिए।  लेकिन
 फिलहाल  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  खपत  को
 लेकर  सीमा  बांध  दी  जाए,  जो  बड़े  धर  हैं
 उनका  राष्ट्रीयकरण  एकदम  हो  जाए  और
 जो  छोटे  धधे  हैं  उन  सव  का  नियंत्रण  खत्म
 कर  दिया  जाए  |  जब  तक  नियंत्रण  रहता  है
 तब  तक  सरकार  के  करीब  एक  करोड़  कमं-
 चारी  और  अ्रफसर  इधर  उधर  दखल  दिया
 करते  हैं  और  पैदावार  को  बढ़ाने  के  बजाय
 उसको  रोकते  हैं  और  उसमें  से  अपने  मुनाफे
 का  हिस्सा  बटा  लिया  करते  हैं  और  कोई  कम
 बागे  नहीं  बढ़  पाता  ।  तो  मैं  एक  विचारा
 श्रापके  सामने  रखना  चाहता  हूं  कि  बड़े
 उद्योगों  का  तत्शाल  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया
 जाए  और  छोटे  उद्योग  धंधों  पर  से  सब  तरह
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 के  नियंत्रण  खत्म  कर  दिए  जाए  |  श्राजकल
 तो  अनेक  चीजों  पर  नियंत्रण  हैं,  जैसे  घोड़ों
 पर,  इककों  पर  तांगों  पर  और  न  जाने  कितनी
 छोटी  मोटी  चीजों  पर  नियंत्रण  हैं,  मैंने  कुछ
 मिसाल  के  लिए  बतला  दिए  ।  तो  इन  छोटे

 'नियंत्रणों  को  फौरन  खत्म  किया  जाना
 चाहिए  ।

 इसी  के  साथ  साथ  मैं  एक  चीज  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  भ्राज  हिन्दुस्तान  में  सरकारी
 नौकर  का  दरजा  इतना  ऊंचा  हो  गया  है
 कि  बाकी  जनता  का  कोई  स्थान  ही  नहीं
 रह  गया  है।  मैं  एक  दो  मिसाल  दे  दं  ।  हर
 साल  गरमियों  के  दिनों  में  मंत्री  महोदय  लोग
 किसी  ठंडे  देश  की  सैर  कर  जाया  करते  हैं  ny
 उनके  लिए  कोई  न  कोई  सार्वजनिक  कास
 निकल  श्राया  करता  है  ।  लेकिन  अगर  कोई
 वकील  या  डाक्टर  या  व्यापारी  देश  रे  बाहर
 जाना  चाहे  तो  उसको  बाहर  जाने  के  लिए
 पैसा  नहीं  मिल  पाता  ।  ऐसी  अ्रवस्था  में
 लोगों  के  मन  पर  यह  श्रसर  पड़ेगा
 कि  हम  चाहे  जितना  अच्छा  काम  करें,
 लेकिन  जीवन  की  श्रच्छाइयों  को  पा  नहीं
 सकते,  सरकारी  नौकर  ही  उनको  पा  सकता

 है,  चलो  सरकारी  नौकर  बनों  |  और  सुविधाओं
 का  मामला  इतना  जबर्दस्त  हो  जाता  है  कि
 कि  श्राज  मैं  हिन्दुस्तान  के  उस  आदमी  को

 मूर्ख  कहुंगा  जो कि  सरकारी  नौकरी  से  हट  कर
 कोई  और  काम  करे  ।  इसका  कारण  यह  है

 कि  दूसरे  काम  में  वह  चाहे  जितनी  कमाई  कर  ले
 लेकिन  इन्सान  वह  रहेगा  दूरुरे  दरजे  बा,
 क्योंकि  पहले  दरजे  का  इन्सान  तो  सरकारी
 नौकर  है  और  उन  में  भी  मिनिस्टर  |  सरदगरी
 नौकरों  में  बहुत  से  दरज  है  t

 मैं  श्रापसे  श्र्ज  करूं  कि  इस  देश  में
 ग्रामदनी  और  खर्चे  के  न  जाने  कितने  परेड
 चल  रहे  हैं  ।  श्रभी  कुछ  दिन  हुए  मुझ  मालूम
 हुआ  कि  डाकखानों  में  आमदनी  और  खच
 +%  हिसाब  से  सेंकड़ों  ग्रेड  हैं,  रेलवे  में  हजारों
 होंगे  ।  सम्भव  है  सरकारी  नौकरियों  से
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 [sic  राम  मनोहर  लोहया]
 दस  पन्द्रह  हजार  ग्रेड  हों  ।  तो  इस  प्रकार  से
 विभिन्न  जातियां  बन  जाया  करती  हैं।  झौर
 इसीलिये  इस  वक्‍त  हिन्दुस्तान  का  हर  व्यक्ति
 'इस  मामले  में  फंसा  रहता  है  कि  किस  तरह  से
 मेरी  तनख्वाह  बढ़े.  मेरा  ग्रेड  बढ़े,  मेरा  बोनस
 ज्यादा  हो,  मेरे  काम  के  घंटे  कम  हों  भौर
 साथ  ही  साथ  मूझ  दूसरी  रियायतें  मिलें  ।
 इसका  सब  से  बड़ा  कारण  यह  है  कि  ग्रेड

 बहुत  ज्यादा  हो  गई  हैं  ।  जिस  तरह  से  हिन्दु-
 स्तान  में  सामाजिक  जातियां  हैं,  उसी  तरह  से
 सरकारी  घंधों  में,  सरकारी  नौकरियों  में
 ये  ब्रेडों  की  जातियां  हैं।  और  ये  निजी  धंधों
 में  भी  चलती  हैं  ।  मेरा  तो  खयाल  है  कि  श्रगर
 हिन्दस्तान  में  पांच,  दस,  पन्द्रह  किस्म  की
 नौकरियां  हों  तो  शायद  कुछ  फायदा  हो
 सकता  है  ।

 इसी  तरह  से  कुछ  छोटे  मोटे  प्रश्न  सठते
 हैं  जिनकी  चर्चा  हमारे  पास  तक  अ्ाती  है  ।
 उनमें  से  मैं  कुछ  का  हवाला  देना  चाहूंगा  ।
 मेरा  कहना  है  कि  चाहे  और  सब  चीजों  का

 राष्ट्रीयकरण  रुक  जाए,  लेकिन  एक  चीज
 का  राष्ट्रीयकरण  फौरन  होना  चाहिए,  यानी

 हिसाव  निरीक्षकों  का,  जिनको  आप  चार्ट
 एकाउंटेंट  कहते  हैं।  इनका  राष्ट्रीयकरण  कर
 दिया  जाए,  और  बाकी  चीजों  में  च्चा  कुछ  ढिलाई
 भी  कर  दी  जाए  तो  मामला  बहुत  कुछ  हल
 हो  जाएगा,  क्‍योंकि  श्राज  जो  कुछ  भी  गलतियां
 या  बेईमानियां  हो  रही  है  वे  ज्यादातर  इन
 हिसाब  निरीक्षकों  के  पंजीपतियों  के  अधीन
 रहने  के  कारण  हो  रही  हैं  |

 इसी  तरह  से  एक  और  चीज  की  तफ्सील
 मे  मैं  जाना  चाहता  हूं  ।  मैं  श्र्ज  करूं.  कि
 अवसारक  लोगों  के  लिए  कोई  नियम  नहीं
 बनाया  गया  है।  अगर  कोई  कम्पनी  अपना
 काम  टीक  से  नहीं  चला  पाती  और  उसका
 दिवाला  नकल  जाता  है  तो  सरकार  उस  के

 लिए  एक  अ्रवसारक  बनाया  करती  है  ।  ये
 लोग  दस  दस  पन्द्रह  पन्द्रह  साल  तक  अपने
 काम  को  पूरा  नहीं  किया  करते  हैं  और  जो  भी
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 पंजी  होती  है  उस  कम्पनी  की  उसको  भ्रपनी
 तनखाह  प्रादि  में  ले  लेते  हैं  श्नौर  हिस्सेदारों
 के  लिए  कुछ  नहीं  बचता  और  उनको  कुछ  नहीं
 मिल  पाता  ।

 इसी  तरह  से  मैं  ब्।पके  कच्चे  माल
 के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  छोटे  उद्येग
 घंघों  को  कच्चा  माल  उचित  मूल्य  पर  नहीं
 मिल  पाता,  बड़े  लोगों  को  श्रसानी  से  मिल
 जाया  घारता  है  ।  मैं  आपसे  श्र्ज  करूं  कि
 इस  महानगरी  दिल  7  कोई  दस  हजार
 श्रादमी  ऐसे  हैं  जो  बड़  बड़  लोगों  के  सलाह-
 कार  या  नोकर  या  मददगार  हैं  ।  उनकों  सब

 सुविधाएं  प्राप्त  हैं,  खूब  अच्छी  दनखाहें
 मिलती  है,  इसलिए  कि  वे  बड़े  उद्योगपतियों
 का  रिश्ता  सरकार  से  बनाये  रखें  ।  तो  इस
 तरह  से  बड़े  लोग  तो  बच  जाया  करते  हैं
 लेकिन  छोट  लोगों  को  कच्चा  माल  नहीं
 मिल  पाता  ।  और  ये  लोग  भी  कोई  बहुत
 छोटे  नहीं  हैं  ।  ये  भी  हजारों  या  लाखों
 कमा  ही  लेते  हैं  ।  लेकिन  मैं  श्राप  को  दाम
 के  बारे  में  बताऊं  कि  इन  लोगों  को  किस  दाम
 पर  कच्चा  माल  भिलता  है  ;  मैं  स्टील  के
 दाम  का  उदाहरण  देना  चाहता  हुं,  मैं  स्टील
 की  परिभाषा  नहीं  वरता  ।  जो  नियंत्रण
 का  दाम  है  वह  १०४०  आर  ११००  रुपया

 है  ।  लेकिन  श्रूसल  में  जो  बाजार  का  दाम

 है  वह  १८००  से  १६००  रुपया  तक  है  n

 पूरी  चोरबाजारी  चल  रही  है  ।  इस  कक्चे
 माल  के  मामले  में  ।  यहां  दक  कि  विदेशियों
 ने  भी  इस  को  माना  है  जो  फोर्ड
 फाउंडेशन  और  इंटरनेशनल  बेक  के  प्रति-
 निधि  मंडल  आए  थे  उन्होंने  माता  है  कि
 छोटे  उद्योग  धंधों  के  लिए  कच्चा  माल
 नियंत्रण  के  दाम  पर  नहीं  मिलता  ।  उससे
 ६०  या  so  सैकड़ा  ज्यादा  दाम  पर  मिलता

 है  1

 इसी  तरह  से  बाकी  और  जितने  सवाल
 उठते  हैं  वे  घूम  फिर  कर  एक  ही  जगह  श्ा
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 जाया  करते  हैं  7  हमारी  आदतें  बहुत  पुरानी
 हो  गयी  हैं  ।  इन  पुरानी  आदतों  पर  श्रौद्योगी-
 करण  हो  नहीं  सकता  ।  हमारा  सोचने  का
 ढंग  पुराना  है  मैं  ज्यादा  चीजों  में  नहीं
 जाना  चाहता,  लेकिन  मिसाल  के  तौर  पर
 कहता  हूं  कि  श्गर  एक  तरफ  हम  यज्ञ  करें
 और  ज्योतिष  करें  और  सोचे  कि  ऐसा  करने
 से  हवारा  और  देश  का  कल्याण  हो  जाएगा
 और  दूसरो  तरफ  ओऔद्योगीकरण  करना

 चाहें  तो  मेरे  विचार  से  यह  असम्भव  है  ।
 इस  तरह  के  बिचार  रहते  वेज्ञानिक  खोज
 असम्भव  है  |  लेकिन  ग्रब  मैं  कुछ  और  श्रादतों
 के  बारे  में  कह  दू  ।

 ग्रगर  देश  का  अ्रोद्योगीक  रणकरना  है  तो
 यह  जो  झामदनी  और  खर्च  वाली  णाति
 पांति  है  इसको  बिल्कुल  बदल  देना  पड़ेगा  ।

 'हिन्दुस्तान  में  आमदनी  और  खर्च  की  आदत

 “बिल्कुल  बिगड़  चुकी  है  1  लोगों  की  यह  आदत
 हो  गयी  हैं  कि  उगर  किसी  का  दिमाग  कुछ
 तेज  होगा  तो  वह  समझता  है  उसको  सबसे
 ज्यादा  सुविधा,  आराम  आर  तनखाहू  मिलनी

 चाहिए,  उसकों  ठाठ-बाट  और  शान  शौकत
 से  रहना  चाहिए  ।  अभी  मैंने  आपको  प्रधान
 मंत्री  का  वाक्य  सुनाया  ।  वह  कष्ट  हैं  कि
 ग्रगर  इन  हजार  दो  हजार  झ्ादमियों  को
 खत्म  कर  दिया  गया  तो  हिन्दुस्तान  खत्म
 हो  जाएगा  मैं  आपसे  कहना  जाहता
 हूं  कि  में  यह  नहीं  बहत  कि  यह
 बात  गलत  हे  या  सही  है,  लेकिन
 सिर्फ  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान
 के  साढ़े  ४३  करोड़  आदमी  करीब  तीन
 चौथाई  खत्म  हो  चुके  हैं,  ब्ौर  जब  तक  ये
 खत्म  रहेंगे  तब  तक  हिन्दुस्तान  का  उद्योगी-
 करण  हो  नहीं  सकता  |  यह  निहायत
 जरूरी  है  कि  जितना  माल  हिन्दुस्तान  में
 साल  भर  में  पैदा  होता  है  उसका  काफी
 बड़ा  अंश  बड़े  लोगों  की  खपत  से  बचा  करके
 श्रौद्योगीकरण  के  लिए  पूंजी  के  रूप  में
 इस्तेमाल  किया  जाए  |  और  जब  तक  यह
 बुनियादी  बात  नहीं  होती  तब  तक  बाकी
 सब  मजाक  है,  चीन  मजाक  है,  पाकिस्तान
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 मजाक  हूं,  श्रौर  सारी  चीजें  मजाक  हैं  t
 जब  इस  बुनियादी  बात  की  चर्चा  आती  है
 तो  वित्त  मंत्री  कहते  हैं  क्रि  यह  तानाशाही
 नहीं  है  7  श्रोर  माननीय  प्रधान  मंत्री  कहते
 हैं  कि इस  का  तो  समाजवाद  से  कोई  सम्बंध
 नहीं  है  -  समाजवाद  का  संबंध  ग्राखिर  है
 किस  बात  से  ?  खाली  दो  चार  मशोनरी
 के  टुकड़ों  से  है  या  खाली  दो,  चार  जहाजों
 से  है  ?  जहाज़  का  नाम  लेते  ही  वह  बात  याद
 ञ््ा  गई,  मैं  तो  उसे  भूले  ही  जा  रहा  था  1
 बस  यही  बात  कह  कर  मैं  खत्म  किये  देता

 हूं  ।  एक  जनरल  जो  उवंसियम  की  लड़ाई  में
 इतना  बेक्रार  साबित  हुआ  श्राज  एक  निजी
 घंधे  में  १०,०००  रुपया  भहीने  की  बिना
 इनकमटेक्स  वाली  नौकरी  पर  काम  कर  रहा
 है  ।  ऐसी  चीजें  सुन  कर  दिमाग  खौल  उठता
 है  ।  आदमी  चाहता  है  कि  कुछ  करे  a  क्‍यों
 ऐसा  होता  है  १०,०००  रुपये  महीने  की  बगैर
 इनकमट्टक्स  वाली  नौकरी  ?  जनरल  पलटन
 का  कमान्डर  रहा  ब्रीर  कमांडर  कैसा  रहा
 था  वह  तो  आप  जानते  ही  हैं

 श्री  कृपालानी  (अ्मरोहा)  भाग
 गया  |

 डा०  राम  सनोहर  लोहिया  :  कृप।लानी
 जी  कहते  हैं  भाग  गया.  .

 श्री  co  मो०  बनर्जो  (कानपुर)
 प्रधान  मंत्री  करा  रिश्तेदार  है  ।

 Bo  राम  मनोहर  लोहिया  :  बनर्जी

 साहब  कहते  हैं  कि  रिश्तेदार  हैं।  ग्रसल  बात
 क्‍या  है  ?  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  रिश्तेदार

 है  ।  उस  झादमी  को  जिसने  यह  जहाज
 बाली  कम्पनी  बना  रखी  है  सरकार  की  तरफ़
 से  इतनी  अनेकों  सुविधाएं  मिली  हैं  कि  वह
 उसका  जवाब  प्रधान  मंत्री  के  रिश्तेदार  को

 सुविधा  दे  कर  दिया  करते  हैं  ।  जब  तक  यह
 सारी  चीजें  ज्लती  रहेंगी,  यह  सर  कोरी
 बकवास  है  श्रौर  देश  का  यह  दुर्भाग्य  ही चलता
 रहेगा  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हुं  कि  जड़  से  इस
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 [sto  राम  मनोहर  लोहिया]
 को  सुधारा  जाय,  जड़  से  उस  पर  कुठाराघात
 किया  जाय  ।

 Shri  Heda  (Nizamabad):  The  part
 Played  by  industry  in  our  economy
 appears  to  be  heartening,  when  we
 consider  the  increase  in  production  in
 the  industrial  sector.  If  we  take  this
 increase  in  production  by  itself,  it  may
 not  appear  very  satisfactory.  After
 all,  the  increase  is  only  9  per  cent  in
 963  over  the  previous  year,  but  when
 we  look  at  the  shortfalls  of  our  ccu-
 nomy  in  different  spheres,  this  appcars
 very  bright,  and  that  is  why  I  cal]  it
 heartening.

 The  availability  of  power,  transport
 and  basic  materials  such  as  coa]  had
 improved  no  doubt  significantly,  Elec-
 tricity  generated  was  higher  by  about
 one-sixth  in  the  first  half  of  963-¢4
 as  cOmpareq  with  the  corresponding
 periog  in  the  previous  year.  However,
 in  major  sectors  ]ike  steel,  alloy  stceis,
 aluminium,  Pig  iron,  files,  copper  steel
 castings  and  forgings,  nitrogenous  ana
 phosphatic  fertilisers,  newsprint,
 cement  and  cotton  yarn,  the  country
 was  unlikely  to  reach  the  levzis  of
 output  envisaged  im  the  Thirg  F.an.
 At  the  same  time,  the  shortfaii  in
 many  of  these  industries  had  not  been
 substantial,  and  in  almost  all  of  them
 the  industrial  capacity  targeted  in  the
 Plan  has  already  been  licenced.

 Now  I  come  to  the  issue  of  licences,
 which  has  been  discussed  here  (ime
 ang  again,  and  ]  would  like  to  focus
 attention  on  one  aspect  of  the  prob-
 lem.  Though  there  are  so  many  diffi-
 culties  in  processing  the  applications
 for  licences,  we  come  across  a  sizable
 number  of  licences  issued  week  after
 week,  but  when  we  look  at  the
 number  of  industries  that  come  up,  we
 find  that  there  is  a  big  gap.  Why  is
 it  that  all  these  licences  do  not  fruc-
 tify?  It  is  not  that  the  licence-holder
 feels  that  there  is  no  scope  for  expan-
 sion  of  industry.  In  many  cases  the
 licence-holder  wants  to  pass  on  the
 ८९१९९  to  somebody  else.  In  other
 words,  he  wants  to  sell  it.  Govern-
 ment  has  been  saying  that  they  will
 not  allow  it,  but  these  transfers  do
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 take  place  as  mentioneq  by  various
 Members  in  the  House  from  time  ४७
 time.

 What  happens  is  this.  Anybody  who.
 takes  a  licence  takes  it  in  the  name
 of  some  firm  or  company,  and  when
 he  wants  to  transfer  it,  he  transferg
 the  total  assets  of  that  firm.  So,  firm
 “A”  was  owned  by  “X’;  now  it  is
 owned  by  “Y”.  Therefore,  change  of
 hang  is  there,  transfer  is  complete,
 and  tramsfer  does  not  apear  in  the
 lega}  form.  If  Y  takes  over  firm  A
 and  changes  its  name,  then  the  trans-
 fer  becomes  complete.  That  is  how
 it  is  going  on.  The  Government  are
 at  their  wits’  end.  They  should  come
 with  some  harsh  measures.  If  any
 licensee  does  not  show  sizable  pro-
 gress  in  the  construction  of  the  com-
 pany  or  in  production  within  one  year,
 he  shoulg  be  asked  for  a  bank  gua-
 rantee  and  if  he  does  not  set  up  that
 industry  within  one  year,  his  licence
 should  be  cancelled.  Camcellaticn  of
 the  licence  shoulg  be  morc  harsh.
 This  would  eliminate  people  who  have
 no  industrial  mind  or  bankground  but
 who  have  got  politica]  or  official
 approaches  and  who  want  to  cash  it.
 Such  people  just  prepare  some  scheme,
 which  igs  just  a  copy  of  similar  schemes
 already  in  the  Ministry  in  various
 files;  they  utilise  that  material  and
 process  the  application  and  get  the
 licence  and  then  sell  it.  In  most
 cases,  they  are  successful.  This  ten-
 dency  has  to  be  curbed  with  a  heavy
 hand.  The  hon,  Minister’s  first  job
 is  to  see  that  the  non-industrial  man
 does  not  enter  the  industrial  arena,
 particularly  from  the  politica]  angle,
 thereby  creating  a  vicious  circle.

 I  would  now  like  to  refer  to  another
 point  which  was  eloquently  put  by
 Shivaji  Rag  Deshmukh,  This  Ministry
 has  to  make  up  its  mind  about  the
 textile  industry  and  be  clear:  what  is
 the  place  of  powerloom,  of  handloom,
 of  textile  unit,  of  a  composite  mill
 and  of  only  a  spinning  unit.  They  are
 against  ghost  looms.  But  they  give
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 restricted  licence  to  new  powerlooms.
 On  top  of  that,  they  allow  all  looms
 with  the  textile  industry  which  they
 are  discarding  to  be  sold.  While  these
 looms  are  allowed  to  be  sold,  where
 do  they  go?  They  go  to  the  power-
 looms  and  that  would  only  add  to  the
 number  of  ghost  looms.  So,  Govern-
 ment’s  action  contradicts  its  profes-
 sions.  If  you  want  that  powerloom
 should  have  any  place  in  the  textile
 industry,  assign  that  place  and  allow  it
 to  function,  The  policy  changes  year
 after  year.  The  trend  had  been  that
 bigger  units  of  powerlooms  should  be
 taxed  more  and  brought  at  par  with
 textile  mills.  Five  nP  new  excise
 duty  is  put  in  this  year’s  Budget  and
 it  is  impossible  for  them  to.  bear  this
 unless  there  is  some  preferential  treat-
 ment  or  some  change  in  the  duty;  they
 will  not  be  ablc  to  stand  it.  As  it  was
 found  last  year  that  the  quantum  of
 excise  duty  was  less  on  smaller  num-
 ber  of  looms,  large  units  which  found
 themselves  unworkable  and  unecono-
 mic  split  themselves  up  and  changed
 into  2  or  4  looms.  Now,  the  Govern-
 ment  says  that  any  changes  that  have
 taken  place  in  these  one  or  two  years
 will  not  be  taken  cognizance  of  by
 them  and  those  looms  would  be  charg-
 ed  as  if  they  were  one  big  unit,  Be-
 cause  they  became  uneconomic  on  ac-
 count  of  taxation  measures,  they  split
 themselves  up  and  have  changed
 hands.  They  have  also  spent  more
 money  in  this  process,  Now,  Govern-
 ment  says  that  they  could  not  have
 any  benefits  out  of  these  changes.
 This  is  very  hard.  I  would  not  like
 to  dilate  more  on  this  point,  since  my
 hon.  friend  Shrj  Shivaji  Rao  Desh-
 mukh  was  quite  eloquent  about  it  and
 he  has  put  the  case  squarely.  I  believe
 that  the  hon.  Minister,  if  he  wants  to
 make  his  mind  clear  and  if  he  thinks
 there  is  any  scope  or  chance  for  the
 power  loom  in  the  textile  indus-
 try,  he  should  assign  that  scope  and
 allow  that  industry  to  fulfil  that  role.
 To  profess  one  thing  and  take  contra-
 dictory  action  will  only  add  to  the
 chaos  and  work  hardship  on  the  small
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 people,  who  have  not  got  the  resources
 or  the  holding  capacity.  Therefore,
 the  hon.  Minister  would  kindly  note
 that  the  prices  of  the  textile  mill
 cloth  have  increased,  but  the  increase
 in  the  powerloom  cloth  is  not  there,
 though  the  quantum  of  duty  is  the
 same.  The  reason  is  that  the  whole-
 sale  dealer  knows  that  the  powerloom
 owner  canot  hold  the  stock,  and  there-
 fore  he  hag  to  sell  ang  so  he  is  not.
 passing  the  advantage  of  the  increase
 in  price  to  the  powerloom  =  cwner,
 ang  thereby  it  is  the  powerloom
 owner  who  is  suffering.  Shri  Shivaji
 Rao  S.  Deshmukh  has  stated  that  it  is
 about  Rs,  225  which  a  powerloom
 owner  has  to  pay  as  an  additional
 amount  on  the  powerloom  today  be-
 cause  of  the  new  taxation  policy.  It  is
 not  only  a  question  of  that  amount.
 The  loss  that  he  has  to  5५४९०  through
 the  competition  of  the  market  is  still
 more.  Therefore,  it  will  be  no  sur-
 prise  that  if  the  Government  follows
 the  same  type  of  policy,  these  looms
 would  become  junks  and  _  therefore,
 we  will  harm  the  class  which  has  a
 capital  of  just  Rs,  25,000  to  Rs,  5
 lakhs,  the  middle  class  or  lower  middle
 class  in  the  industrial  sector,  and  we
 will  be  killing  that  class  and  dis-
 couraging  them,  ang  thereby  the  pat-
 tern  of  our  industrial  progress  would
 be  changed.

 I  then  come  to  another  factor,  and
 that  is,  the  availiablity  of  raw  mate-
 rials  to  the  small  and  medium-sized
 industries.  In  fact,  when  I  say  me-
 dium-sized  industries,  I  do  not  mean
 medium-sized  as  today’s  definition
 goes,  but  I  mean  only  the  smal]  _in-
 dustries  as  today’s  definition  gues.  The
 scheduled  industries  are  given  licences
 for  the  import  of  raw  materials  on  the
 basis  of  their  capacity  or  their  require-
 ments  at  the  time  of  licences.  If  the
 full  requirements  are  not  given,  an
 effort  is  made  to  give  as  much  as  pos-
 sible.  This  is  at  the  time  of  issuing
 licences,  or  in  the  beginning  or  the
 starting  of  the  industry.  The  small
 industria]  sector,  irrespective  of  its
 capacity,  receives  only  an  ad  hoe  allot-
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 {Shri  Heda]
 ment  of  foreign  exchange  which  is
 incommensurate  with  the  require-
 ments  of  raw  materials  and  compo-
 nents;  particularly  after  the  emer-
 gency  the  small  industry  has  been  fac-
 ing  starvation  of  the  legitimate  supply
 of  raw  material,  and  it  has  to  make
 up  for  the  deficiency  by  purchases
 from  the  open  market  at  far  higher
 prices,  which  naturally  raises  the  cost
 of  production  per  unit,  and  thereby
 the  production  suffers  and  also  the
 further  progress  of  the  industry
 suffers.  The  hardships  of  the  small
 industries  are  worthy  of  sympathetic
 consideration,

 The  Estimates  Committee  has  taken
 note  of  it  and  in  their  48th  report,  at
 page  82,  paragraph  150,  they  have
 dealt  with  this  problem  adequately.
 Then  there  are  several  industries
 which  have  got  export  potential,  but
 they  are  underutilised,  and  they  are
 not  able  to  fulfil  the  target  and  come
 up  to  their  full  capacity.  The  extent
 of  underutilisation  was  again  examin-
 ed  by  the  Estimates  Committee  in  the
 same  report,  and  at  pages  40-4l,  they
 have  dealt  with  this  question.  I  would
 only  mention  that  this  question  has
 to  be  considered  seriously.  They  have
 mentioned  a  number  of  industries.
 Among  them,  the  chemical  industry
 has  suffered  very  highly.  The  short-
 fall  was  more  than  24  per  cent  and
 it  ranges  up  to  1  per  cent,  7  per
 cent  of  shortfall  in  the  capacity  would
 almost  mean  ruination  of  the  industry
 itself.  There  are  a  number  of  cases
 including  the  engineering  industry.
 And  these  sectors  are  largely  confined
 to  the  production  of  consumer  goods.

 ‘These  industries  have  got  the  export
 potential.  These  people  have  got  live
 contacts  with  the  wholesale  dealers
 who  are  in  most  cases  Indians  in  the
 countries  roundabout  India,  whether
 they  are  the  South-East  Asian  coun-
 tries  or  Middle-East  countries  or  Afri-
 can  countries.  In  these  countries  they
 have  got  a  very  good  contact  and  it
 ‘would  have  been  possible  for  them  to
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 catch  the  export  market  and  increase
 our  exports.  But  the  lack  of  raw
 Material  has  curbed  their  enthusiasm,
 and  thereby  we  have  suffered  all-
 round.  So,  I  want  to  plead  with  the
 Government  that  the  Government
 should  be  very  clear  in  their  minds
 and  be  a  little  liberal  and  give  them
 licences  by  issuing  raw  materials,

 My  last  point  would  be  this.  Dr.
 Ram  Manhor  Lohia  has  just  now
 stated  that  industry  is  one  of  the  most
 important  portfolios  of  the  Ministries
 here.  But  if  we  look  at  the  size  of
 the  work  of  this  Ministry,  it  looks  it
 is  shrinking  year  by  year.  Even  after
 the  addition  of  textiles  and  jute  to  it,
 I  do  not  think  its  shape  and  size  are
 commensurate  with  the  big  name  that
 it  always  carried.  Therefore,  there
 is  a  case  for  rethinking  on  the  part  of
 the  Government  over  this  problem  and
 bring  this  Ministry  to  a  scope  and
 size,  to  a  proper  level,  so  that  the  dig-
 nity  and  the  prestige  that  it  carries
 would  be  in  line  with  its  work  and
 its  scope.

 श्री  प्रताप  सिह  (सिस्मर)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  हमारे  देश  की  ग्राथिक  तरक्की
 में  इंडस्ट्रीज  का  एक  बड़ा  हिसा  है,  क्यों. बा.
 इससे  मल्क  के  आम  लोगों  की  हालत  अच्छी
 बनती  है  ।  इन  पंद्रह  सोलह  सालों  के  अर्से
 में  बहुत  सी  नई  नई  इंडस्ट्रीज  लगाई  गई  हैं,
 जित  में  काफी  उत्पादन  हुझ्रा  है  -  इस  के
 अलावा  बहुत  सी  पुरानी  इंडस्ट्रं.ज़  को  बढ़ावा
 दिया  गया  है  |  इन  सब  बातों  को  देखते

 हुए  मैं  इस  मिनिस्ट्री  को  धन्यवाद  देत।  हूं  और

 मुबारकबाद  पेश  करता  हूं  कि  खासकर
 इमर्जेसी  के  दौरान  उसने  बहुत  अच्छा  काम
 किया  है  ।

 लेकिन  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा  24  से
 जहां  लोगों  को  रोजग।र  मिला,  उत्पादन
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 बढ़ा,  लोगों  की  आय  बढ़ी,  पर-कैपिटा  इनकम
 बढ़ी,  वहाँ  इस  सिलसिले  में  बहुत  सी
 कमियां  भी  हैं,  जिनको  अ्रभी  पूरा  करना

 है  और  जिनकी  तरफ  मुझे  इस  मिनिस्ट्री
 का  ध्यान  दिलाना  है  |

 इस  दौरान  बहुत  सी  इंडस्ट्रियल  एस्टट्स
 बनाई  गईं  ।  इन  इंडस्ट्रियल  ऐस्टट्स  को
 देखने  से  पता  चलता  है  कि  प्राइवेट  सैक्टर
 में  जो  कार्य  हुआ,  उसमें  कोई  ख़ास  नुमाय
 तरक्की  नहीं  हुई  ।  यह  देखने  में  श्राता  है  कि
 ग्राईवेट  सैक्टर  में  लगी  फैक्टरियों  को  रा
 मटीरियल  का  जो  कवोटा  दिया  जाता  है,
 ठीक  ढंग  से  उसका  डिस्ट्रिब्यशन  नहीं  होता
 है।  यहां  मेंटर  में  बैठ  वार  एक  मोटा  अन्दाज़ा
 लगा  कर  रा  मंटीरियल  को  डिस्ट्रिब्यट  कर
 दिया  जाता  है,  जिसका  परिणाम  यह  होता
 है  कि  इंडस्ट्रीज़  को  अपनी  ज़रूरत  के  मुताबिक
 सामान  नहीं  मिलता  है  और  इस  कारण  बहुल
 सा  सामान  ब्लैक  में  जाता  है  1  इसलिए  मेरा

 सुझाव  है  कि  जो  क्वोटा  दिया  जाता  है,  उस
 के  बारे  में  उतर  स्टेटन  को  ज़रूर  पूछा  जाये,
 जहां  कि  वे  इंडस्ट्रीज  लगी  हुई  हैं,  कि  आया
 उनकी  इतनी  जरूरत  होती  है  या  नहीं,
 ताकि  वह  सामान  ब्लैक  में  न  जाये  और  उस
 का  पूरा  पूरा  फ़ायदा  उठाशा  जग  रखे  1

 मैंने  हिमाचल  प्रदेश  देखा  है  कि
 ्रव्वल  तो  वहां  इंडस्ट्रीज  लगी  नहीं  हैं  और
 जो  थोड़ी  बहुत  प्राइवेट  सेक्टर  में  लगी  भी
 हैं,  उनमें  जो  जिन्क  ग्रोक्पमाइड  बनाने  का
 कारखाना  है,  उस  में  जिन्क  नहीं  है  और
 जो  स्टेनलैस  स्टील  का  कारखाना  है,  उसमें
 स्टनल  T  स्टील  नहीं  है  ।  इसका  कारण  क्‍या
 है  ?  कारण  यह  है  कि  उनको  जो  क्वोटा
 दिया  जाता  है,  वह  बड़ी  मुश्किल  से  दो  या
 तीन  महीने  से  ज्यादा  नहीं  चलता  है  ।  उस
 का  मतलब  यह  है  कि  जितने  भी  मजदूर  हैं,
 वे  सत्र  बेकार  बैठते  हैं  और  इपलिए  उस
 कारखाने  में  सामान  का  उत्पादन  भली  प्रकार
 नहीं  हो  सकता  और  ठीक  ढंग  से  कार्य  नहीं
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 चल  सकता  है  ny  सरकार  को  इस  तरफ  पूरा
 ध्यान  देना  जरूरी  है  ताकि  उन्हें  जरूरत
 के  मृताबिक  कोटा  मिल  सके

 श्मब  मैं  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  जो  खादी
 की  है,  जो  बिल्लेज  इंडस्ट्री  है  उसके  बारे  में

 कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  बहुत  खशी  की  बात
 है  कि  श्राम  देहातों  में  इस  इंडस्ट्री  से  लोगों
 को  उदत  लाभ  हुआ  है,  बहुत  से  लोगों  को

 रोज़गार  मिला  है।  लेकिन  जितना
 फायदा  इससे  लोगों  को  पहुंचना  चाहिये,
 उतना  आज  तक  नहीं  पहुंच  पाया  है  श्रौर
 इसका  एक  कारण  यह  है  कि  जो  बड़ी  इंडस्ट्रीज
 हैं,  वहां  पर  भी  उसी  किस्म  का  माल  तैयार

 होता  है,  उसी  किस्म  का  कपड़ा  तैयार  होता
 है  जैसा  इन  खादी  और  बिल्लेज  इंडस्ट्रीज
 में  तैयार  होता  है  अभ्रगर  आप  वावई  में
 चाहते  हैं  कि  खादी  इंडस्ट्री  तरक्की  करे  और
 लोगों  को  वाकई  में  आप  रजगार  देना
 चाहते  हैं,  उनकी  प्राथिक  दशा  सुधा  रना  चाहते
 हैं  तो  ग्रापकों  उस  किस्म  के  कपड़े  पर  जो  मिल
 भी  तैयार  करती  हैं  और  खादी  इंडस्ट्रीज
 भी,  खादी  इंडस्ट्रीज  के  लिए  कुछ  किस्म  वा
 कपड़ा  वगैरह  रिजर्व  करना  हगा  जिनको
 मिलें  ने  बना  सकें  और  वह  कपड़ा  केवल
 खादी  इंडस्ट्री  के  द्वारा  ही  तैयार  हो  खास,
 तौर  से  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जराब,  गर्म  शाल,
 धोती  बनाना,  कम्बल,  कुर्ता,  पाजामा,  बिस्तर
 की  चादरे  श्रादि  खादी  इंडस्ट्रीज  ही  तैयार
 करें  मिलें  नहीं  7  इसमें  ग्राप  चाहें  तो ब्रॉर  वस्त्र
 भी  शामिल  कर  सकते  हैं  ।  देहातों  में  जो
 लोग  छंटी  छोटी  इंडस्ट्रीज  लगा  कर  जो
 लोग  इनकों  बनाते  हैं,  वही  इनको  बना  सकें,
 मिलें  न  बना  सकें,  इसके  बारे  में  आपको
 कोई  तरकीब  सोचनी  होगी  वही  इन  वस्त्रों
 को  बनायें  और  सप्लाई  करें  और  बड़ी  बड़ी
 इंडस्ट्रीज  न  बना  सकें,  इस  प्रकार  का  कोई  बैन
 आपको  बड़ी  बड़ी  इंडस्ट्रीज  पर  लगाना  होगा  1
 बड़ी  बड़ी  मिलें  भी  अगर  आपको  फारेन
 एक्सचेंज  कमाना  है  तो  बना  सकती  हैं  लकिन
 बना  कर  वे  इस  तरह  के  कपड़े  को  विदेशों
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 [at  प्रताप  सिंह]
 में  ही  भेंजें,  मुल्क  के  अन्दर  सप्लाई  न  करें
 इस  प्रकार  का  इंतज़ाम  भी  श्राप  चाहें  तो
 कर  सकते  हैं  ।  जब  श्राप  बिजली  से  चलने
 वाली  बड़ी  बड़ी  इंडस्ट्रीज  पर  इस  तरह  का
 बन  लगा  देंगे  तभी  छोटी  छोटी  इंडस्ट्रीज
 छोटे  छोटे  उद्योग  धंधे  कामयाबी  के  याथ
 चल  सकते  हैं  वर्ना  नहीं,  तभी  उनको  लाभ

 पहुंच  सकता  है,  वर्ना  नहीं  |  क्त्र  तक  आप
 खादी  के  लिए  नवसिडी  देते  रहेंगे  और  कब
 तक  आप  इस  प्रकार  खादी  को  बढ़ावा  देते

 रहेंग  ?  आपको  कुछ  न  कुछ  इसके  वार  में
 करना  होगा  ।

 श्व  मैं  नमक  के  बारे  में  कुछ  कहना
 चाहता  हूं  ।  हमारे  देश  में  नमक  की  कमी
 नहीं  है  ।  काफी  नमक  का  उत्पादन  हमारे
 देग  में  हं।ता  है  |  हमारे  देश  में  १६६३  में
 ४५  लाख  टन  नमक  पैदा  होने  का  ग्रन्दाजा
 लगाया  गया  है  जबकि  १६६२  में  ३८.६
 लाख  टन  ही  पैदा  हुआ  था  ।  आपने  सितम्बर,
 १६६३  तक  ७२  लाइसेंस  दिये  और  बौर  भी
 लाइसेंस  आप  देने  जा  रहे  हैं  ।  मैं  आपका  ध्यान
 खास  तौर  से  हिमाचल  प्रदेश  में  मंडी  स्ताल्ट
 माइंज  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मंडी
 साल्ट  माइंज  जिन  में  पहले  महकमाना  काम
 चल  रहा  था  ब  हिन्दुस्तान  साल्ट  लिमिटड  के
 सुपुर्द  यह  काम  कर  दिया  या  है।  ऐसा
 करने  के  बावजद  भी  वह  काम  ठीक  तरह  से
 नहीं  चल  सका  है  ।  वहां  पर  बहुत  बड़ा  नमक
 का  पहाड़  है  ।  उस  नमक  को  श्राप  बाहर
 भो  भेज  सकते  हैं  ।  श्राप  कोशिश  फर  भी  रहे
 हैं

 कि  मलेशिया,  नाइजीरिया,  फिलिपाइन्ज
 श्ादि  देशों  को  नमक  भेजा  जाए  और  उसके
 बारे  में  आप  बातचीत  भी  कर  रहे  हैं  ।  इससे
 आपको  फारेन  एक्सचेंज  मिलेगा  ।  लेकिन
 मंडी  साल्ट  माइंज़  में  भ्रगर  आप  ढीला  काम
 करते  रह  तो  हम  नमक  बाहर  भेजने  में  कामयाब
 नहीं  हो  सकेंगे  ।  जहां  नमक  झादमी  के  लिए
 जरूरी  है,  इंसान  के  काम  श्राता  हैं,  संहत
 दे  लिए  आवश्यक  है,  वहां  वह  मवेशियों  के
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 लिए  भी  बहुत  जरूरी  है  t  हमारे  यहां  पर
 पत्थर  और  डली  का  नमक  पैदा  होता  है
 जोकि  मवेशियों  के  लिए  बहुत  जहरी  हैं  |
 इस  नमक  को  तेज़ी  से  श्रौर  ठीक  ढंग  से
 निकालने  की  श्राज  श्रावश्यकता  हैं  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  इस  श्रौर  भी  श्राप  घ्यान  दें  ।
 इसका  पूरा  पूरा  फायटा  उठाया  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  श्व  मैं  पब्लिक
 सैक्टर  ब्रसटेकिंग  की  तरफ  श्राता  हूं  I
 जो  रिपोर्ट  है  पब्लिक  सैकटर  अंडरटेकिंगज़  के
 बारे  में,  उसमें  कहा  गुया  है  :

 .
 “The  Public  Sector  enterprises

 unde.  the  administrative  control
 of  this  Ministry  are  setup  in  the
 form  of  companies  in  which  the
 shares  are  held  by  the  President
 or  his  nominees  and  which  are
 managed  by  Boards  of  Directors
 which  include  both  officials  and
 non-officials.”

 EY
 मनेजमेंट  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि
 जहां  पर  आसानी  ४  थ्रा  जा  सबते  हैं,  जहां
 पर  भैदारनाइलावा  होता  हैं  और  जिस  एन्यिः  के
 डगयरेक्ट्ज  होते  हैं,  वहां  पर  तो  काम  अच्छा

 होता  है,  वहां  पर  तो  काम  काफी  तेज़ी  से
 चलता  2  लेकिन  जो  पिछड़े  हुए  इलाके  होते
 हैं,  जैर।  हिमाचल  प्रदेश  का  हूँ,  वहां  पर  वाम
 बहुत  दीमों  स्पतार  4  होता  है  ।  मैं  नाहन
 फाउंडरी  को  तरफ  आपकी  दवज्णह  दिलाना
 चाहता  हूं  ।  यह  फाउंडरी  १८७४५  में  यानी
 श्राज  से  ८६  साल  पहले  सिसमौर  के  महाराजा
 शमगेर  प्रकाण  ने  लगाई  थी  1  इस  फाउंडरी
 ग  फरोड़ों  रुपये  का  फायदा  हुआ  और  वहां  की
 गरीब  जनता  को  रोजगार  मिला  ।  लेकिन
 जैसा  घि  श्रापकों  मालूम  है  १६५२  में  यह
 प्रेजीडेंट  आफ  इंडिया  या  उनके  दामिनीज
 के  मातहत  श्ा'  गई  और  इसका  काम  बोर्ड
 श्राफ  डायरेक्टर  के  सुपुर्दे  कर  दिया  गया  t
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 तब  से  आप  देखें  कि  १६५५-५६  में  इस
 फाउंडरी  से  २६  लाख  का  मुनाफा  हुश्न,
 १६५६-५७  में  ३८  लाख  का  और  १६६०-
 ६१  में  जा  कर  वह

 श्री  कछवाय  (देवास)  उपाध्यक्ष
 महोदय,  कोरम  नहीं  हैं  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  How  long
 ddes  the  Minister  propose  to  take
 for  replying?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Kanungo):  About  45  minutes.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Then  I  will
 call  him  at  +30.  Now  there  is  quorum.
 The  hon.  Member  may  continue.

 श्री  प्रताप  सिह  :  मैं  यह  कह  रहा  था
 कि  PREOED  में  ४  ४०  लाख  का  फायदा
 हुआ  ।  उपाध्यक्ष  महोदय,  रिपबलिक  डे
 १६६२  को  इस  फाउंडरी  को  प्रेजीडेंट  आफ
 इंडिया  की  तरफ  से  मेडिट  सर्टिफिवेट  दिया
 गया  उसके  काम  की  वजह  ४  ।  लेकिन  एक
 ही  साल  में  जब  से  इमर्जेसी  शाई  इसने  पलटा
 खाया  और  इस  फाउंडर्र।  में  घाटा  होना  शुरु
 हो  गया  ।  १६६२-६३  में  इस  फाउंडरी  को
 ५.४  लाख  का  घाटा  उठाना  पढ़ा  ।  माननीय
 मंत्री  जी  ने  एक  सवाल  के  जवाब
 में  बताया  था  कि  इस  सान  ६-७  लाख
 रपये  का  घाटा  होने  था  ग्रंदाजा  है  t
 arte  नहीं  आइंदा  कितना  घाटा  होगा  t
 मंत्र)  महोदय  ने  करमाया  था  कि  इस
 फक्ट्रा  में  इगैक्ट्रिक  मोट्ज,  केन  क्रिणर्ज

 .एग्रिकलचरल  इम्प्लीमेंटस  अादि  बनाये  जाते
 हैं  ।  चकि  प्ले  साल  गन्ने  की  पैदावार
 में  कर्म  हुई  थी  इसलिए  केन  ऋशर्ज  बिक  नहीं
 सके  ब्रौए  घाटा  हुआ  ।  मुझे  उनकी  इस  बात
 »  इलफःक  नहीं  t  घाटे  को  वजुहात  गह  नहीं
 हैं  ।  अभा  हाल  में  उन्होंने  फामाया  था
 कि  १६६१-६२  में  ३०  ऐटलेबिट्रक
 मोटस  बनीं  ।  साथ  ही  *ह  भी  फटमायो  कि
 उन  में 1.  एक  भो  महीं  बिको ।  दूसरे  साल
 उन्होंने  'फप्मायदा  कि  Boe  ऐले क्ट्रिक  मोटर्स
 बनी  |  लेकिन  उन  में  /  फरोख्त  हुई  कुल  ४१  1
 इस  पर  भो  यह  तुर्रा  है  कि  एक  तरफ  जनरल
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 मेनेजर  उस  सामान  को  बना  कर  एजेन्मी
 को  भेजता  है  और  दूसरी  तरफ  कमर्गल
 मंनेजर  कहता  है  कि  वह  कंडेम  हैं,  डिफैक्टिव
 हैं  ।  4ह  वाह  कर  उतको  वापस  भेज  दिया
 जाता  हैं  |  इस  न?ह  से  इसका  फैसला  होता
 है  कि  यह  घाटे  की  तरफ  जा  रही  है  ।  इसके
 श्रलाा  और  भी  बहत  स  ्त्तें  हैं  जिनको
 वजह  स  घाटा  हो  ह  |  इन  सब  बातों
 की  तरफ  मुझे  ध्यान  दिलानोा  जरूरी  था  |
 लेकिन  इसके  बावजूद  मैं  एक  बात  कह  कर
 अपनी  बात  खत्म  करता  हूं  कि  यह  इंडस्ट्री
 पहाड़ी  इलाके  में  हे जब  कि  सरकार  ने  तहेया
 किया  हैं  कि  उस  पहाड़ो  इलाकों  की  तरक्की
 करनो  है  मैं  कृष्णणाचा Ra साहब  के  कहन
 चाहूंगा  फि  चूंकि  बोर्ड  श्राफ  डाइरेक्टर्स
 उसको  ठीक  ढंग  प.कट्रोल  नहीं  कर  सकते,
 वह  इसको  अच्छी  तरह  से  देखभाल  नहीं

 सकते,  इतने  लाख  रूपये  हर  वर्य  उठते

 हैं  इस  पर,  लेकिन  किसी  को  जिम्मेदार  नहीं
 बनाया  जा  सकता  इसलिये  सारी  गड़बड़ियां
 हैं  -  इमजेर्स'  के  वक्‍त  में  छोटे  २  छोटे  वारखाने-
 दार  ने  लाखों  करोड़ों  रुपये  बनाये  हैं  लेकिन
 यह  फक्ट्रो  घाटे  की  तरफ  जा  रही  हैँ  ।  इस
 लिंग  में  दरख्वास्त  फरूंगा  कि  वह  इस  फैकट्रो
 को  फोरन  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  $  सुपुर्द
 करे  ताकि  वहां  पर  काम  Sal  ४  चल  सके
 श्ौर  पहाईडी  इलाके  में  इंडस्ट्रं/  का  काम
 हो  सके  1

 Dr.  L.  M.  Singhvi  (Jodhpur):  Mr
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  am_  thankful
 to  you  for  giving  me  this  opportunity
 to  make  a  few  observations  on  this
 Ministry’s  Demands  mainly  because  I
 have  customarily  spoken  on  this  Mi-
 nistry’s  Demands  each  year.  I  feel
 that  there  is  no  reason  to  indulge  in
 the  kind  of  back-slapping  and  mutual
 admiration  of  which  we  have  found
 more  than  usual  evidence  in  the  de-
 bate  on  this  Ministry's  Demands,
 because  I  think  industrial  expansion
 in  this  country  has  suffered  a  set-back
 rather  than  an  acceleration,  This  is
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 borne  out  by  the  fact  that  the  increase
 in  the  acceleration  in  industrial  acti-
 vity  is  not  to  be  assessed  on  a  mecha-
 nical  basis,  on  the  basis  of  increase
 from  year  to  year,  but  on  the  basis  of
 the  Cumulative  increase  in  the
 increasing  level  of  economic  activity
 in  this  country.  It  is  in  this  context
 that  I  would,  first  of  all  submit  that
 industrial  activity  in  this  country  has
 not  been  expanding  in  a  satisfactory
 manner  in  spite  of\the  fact  that  the
 Government  has  been  committed  to
 the  policy  of  ever-increasing  indus-
 trial  expansion.

 One  of  the  reasons—and  it  is  con-
 ceded  by  the  Government—for  the
 slow  pace  of  progress  in  the  field  of
 industrial  activity  in  our  country  is
 the  fact  that  licensing  procedures  are
 complex,  are  somewhat  mysterious
 and  are  so  labyrinthine  that  a  busi-
 nessman  shudders  to  approach  the
 licensing  authority.  What  is  more,
 the  licensing  in  this  country  is  highly
 discriminatory,  licences  are  granted  in
 a  discrimiatory  manner  and  licences
 are  revoked  in  a  discriminatory  man-
 ner.  The  joke  that  is  justified  that
 the  Government  has  asked  the  kanoon
 to  go  or  have  hidden  good-bye  to
 legality  and  to  propriety  in  ascertain-
 ing  the  viability  of  projects  which  are
 put  before  the  Government,

 Sir,  we  are  told  in  the  report  before
 us  that  with  a  view  to  accelerate  the
 Pace  of  industrial  development  steps
 are  being  taken  to  simplify  procedures
 and  regulations  relating  to  grant  of
 approval  to  schemes  of  industrial  ex-
 pansion.  This  is  a  promise  which  has
 been  made  from  year  to  year.  But
 these  promises  have  been  wholly  un-
 availing,

 There  is  the  report  of  the  Swamina-
 than  Committee.  We  were  told  that
 the  recommendations  of  the  Swami-
 nathan  Committee  have  been  accept-
 ed  in  toto  by  the  Government  of  India.
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 We  find  no  evidence  of  this  accep-
 tanee.  We  find  no  overhauling  of  the
 licensing  procedures  in  this  country,
 and  al]  that  the  Minister  can  say  year
 after  year  is  to  assure  us  that  the  li-
 censing  procedures  are  sought  to  be
 streamlined.

 I  would  like  to  say  that  complaints
 persist  in  a  large  measure  abcut  favou-
 ritism,  about  nepotism  and,  what  is
 much  more,  about  bureaucratic  delays
 in  granting  licences,  At  one  time  the
 Government  had  announced  that  Jeters
 of  intent  would  be  issued  within  one
 month  of  the  application.  I  would
 like  the  hon,  Minister,  when  he  rises
 to  reply  to  the  debate  to  tell  us  in  what
 manner  the  Government  of  India  pro-
 poses  to  streamline  the  licensing  pro-
 cedures  and  to  recast  them  in  order
 that  they  may  be  more  in  tune  with
 the  demands  and  exigencies  of  natio-
 nal  industrial  development,  I  would
 also  like  to  know  in  what  manner  he
 wishes,  he  hopes  and  he  proposes  to
 exclude  the  kind  of  favouritism  alle-
 gations  of  which  were  made  even  by
 hon.  Members  of  his  party  like  Shri
 Heda  who  gave  us  somewhat  of  an
 inside  story  of  industrial  licensing  in
 this  country.

 I  would  like  to  know  as  to  how  the
 Minister  proposes  to  deal  with  the
 problem  of  speedy  implementation  of
 licences.  I  would  like,  also,  the  Mi-
 nister  to  tell  the  House  whether  there
 is,  really  speaking,  a  definite  formula-
 tion  of  principles  in  the  matter  of
 cancellation  of  licences  and  whether
 there  is  any  strict  observance  of
 these  principles.

 It  has  been  held  by  courts  of  law
 in  our  country  that  licensing  is  a
 quasi-judicial  function.  I  am  afraid,
 the  Government  have  tended  not  to
 regard  it  as  a  quasi-judicia]  function
 but  as  a  merely  discretionary  func-
 tion.  I  find  the  hon.  Minister  nodding
 his  head  in  the  negative—I  presume—
 but,  I  am  afraid,  I  am  not  able  to  agree
 with  him.
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 Bernard  Shaw  once  said  that  Eng-
 lishmen  do  everything  on  principle,
 they  behead  their  king  on  principle,
 and  alternately  they  restore  mon-
 archy  on  principle.  It  seems  the
 Ministry  of  Industry  in  this  coun-
 try  also  claims  to  do  many  _  things
 on  principle  but,  as  a  matter  of  fact,
 in  many  instances  there  is  utter  lack
 of  principle  in  the  manner  in  which
 they  behave  particularly  in  the  field
 of  licensing.

 I  wouid  like  the  Minister  to  touch
 upon  the  subject  of  existing  idle  ins-
 talled  capacity  in  our  industries.  I
 have  raised  this  question  year  after
 year  in  many  debates  but  I  find  that,
 in  the  first  place,  the  data  that  is
 available  on  the  subject  is  highly
 undependable  and,  secondly,  there  is
 no  survey  ever  made  by  the  Govern-
 ment  either  to  assess  the  mag-
 nitude  of  the  problem  or  to  show
 determination  to  solve’  it.  There
 is  a  lot  of  lotus-eating  in  our
 industrial  sector  today.  There  is  a  lot
 of  unutilised  idle  capacity  in  our  in-
 dustries  today,  But  in  spite  of  voci-
 ferous  demand  made  by  us  year  after
 year  the  Government  is  not  able  to
 give  a  clearer  picture  of  the  problems
 that  beset  this  country  in  the  fleld  of
 fuller  utilisation  of  installed  capacity.
 I  feel  that  this  is  a  failure  which
 should  not  be  allowed  to  go  without  a
 comment.  I  hope,  Sir,  the  Minister
 would,  in  response  to  the  various  de-
 mands  made  by  us  time  and  _  again,
 give  us  a  clearer  picture  of  the  posi-
 tion  in  respect  of  idle  installed  capa-
 city  in  this  country  and  now  he  pro-
 poses  to  handle  this  problem  and  to
 face  the  problems  of  utilising  in  a  ful-
 ler  measure  the  capacity  available  in
 this  country,

 Sir,  the  problem  of  prices  and  of
 quality  control  is  another  problem
 that  the  Government  have  failed  to
 deal  with  in  an  adequate  and  satisfac-
 tory  manner,  whether  it  is  in  the  pri-
 vate  sector  or  it  is  in  the  public  sec-
 tor.  We  find  that  there  is  an  arbitrari-
 ness  in  formulating  and  fixing  the

 CHAITRA  15,  886  (SAKA)  for  Grants  9239.

 prices;  either  there  is  no  interference
 by  the  Government  or  the  interference
 by  the  Government  is  of  no  avail,  It
 is  because  of  the  complete  lack  of
 leadership  in  the  field  of  fixing  prices
 that  the  consumer  has  to  suffer  in  this
 country  and,  in  the  ultimate  analysis,
 industria]  expansion  and  _  industrial
 activity  itself  has  to  suffer  a  great
 deal.

 The  problem  of  prices  is  equally
 linked  with  the  problem  of  our  ex-
 ports,  and  unless  the  Minister  of  In-
 dustry  can  really  suggest  effective
 means  of  controlling  the  prices  it
 would  not  be  possible  for  us  really  to
 promote  economic  activity  in  a  satis-
 factory  manner.

 I  would  like  to  make  a  brief  com-
 ment  on  productivity  and  what  is
 being  done  by  the  Government  to  pro-
 mote  productivity  in  this  country.  The
 other  day,  in  the  House,  we  raised  this
 question  and  we  gave  vent  to  our  fee-
 lings  of  dissatisfaction  in  the  working
 of  the  Productivity  Council.  The  Mi-
 nister  at  one  stage  tried  to  take  defence
 behind  the  plea  that  this  was  an  auto-
 nomous  body  and  they  do  not  gene-
 rally  interfere  with  its  working.  I
 would  like  the  Minister  to  tell  the
 House  as  to  what  is  the  magnitude  of
 the  resources  committed  to  the  Pro-
 ductivity  Council  by  the  Government
 and  why  it  is  that  he  would  like  to
 keep  it  away  from  the  supervision  and
 scrutiny  of  this  House.  I  would  like
 the  Minister  to  answer  the  question  as
 to  how  these  resources  are  being  uti-
 lised  and  whether  it  is  not  a  fact  that
 there  is  a  widespread  complaint  of
 favouritism  which  is  being  practised,
 it  is  alleged,  in  the  grant  of  various
 scholarships  for  going  abroad  under
 the  auspices  of  the  Productivity  Coun-
 cil.

 I  would  like  to  touch.  now,  upon  the
 public  sector  projects  which  also  come
 under  the  control  of  this  Ministry,  It
 is  heartening  to  find  that  some  of  the
 public  sector  units  have  made  _  good
 pogress  and  have  been  lifted  out  of
 the  stagnation  into  which  they  have
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 fallen—for  example  there  is  the  Na-
 tional  Newsprint  and  Paper  Mills
 Limited  which  has  shown  gratifying
 progress,  I  should  also  like  to  congra-
 tulate  the  Government  for  the  good
 progress  Hindustan  Cables  has  regis-
 tered.  But  I  would  like  to  know  why  it
 is  that  the  production  of  co-axial
 cables  has  been  low  and  why  it  is  that
 the  shortage  of  raw  materials  could
 not  be  taken  into  account  in  good  time
 so  that  production  of  these  cables  did
 not  have  to  suffer.

 I  would  like  to  add  a  word  about
 the  Hindustan  Salt  Limited.  I  had  at
 one  time  raised  this  question  with  the
 Minister  by  writing  to  him  and  I  re-
 frained  from  raising  it  in  this  House
 last  year  when  I  spoke  on  the  De-
 mands  of  this  Ministry  because  I  had
 hoped  that  there  will  be  a  satisfactory
 outcome  of  the  letter  to  the  Minister,
 setting  out  the  position  in  detail  in
 respect  of  the  rights  of  the  local  tra-
 ders  of  Sambar  lake.  Sir,  it  is  unfor-
 tunate  that  government  assurances
 are  not  implemented;  they  are  defied
 and  violated  with  impunity.  It  is
 unfortunate  indeed  that  the  adminis-
 tration  of  Hindustan  Salt  Limited  is
 permitted  to  practise  wanton  discrimi-
 nation.  against  the  local  traders,  who
 were  assured  of  protection  and  of
 fair  treatment.  I  hope  that  the  Minis-
 ter  would  be  able  to  give  us  an  ex-
 planation  as  to  why  it  is  that  the  va-
 rious  complaints  against  Hindustan
 ‘Salt  Limited  have  gone  unattended,
 not  even  looked  into,  and  that  the
 local  traders’  grievances,  some  of
 which  appear  to  be  highly  legitimate,
 have  not  been  dealt  with  in  a  satis-
 factory  manner.

 I  would  like  to  sav  a  word  about
 the  work  of  the  National  Industrial
 Development  Corporaticn,  which  is
 also  under  the  general  control  of  this
 Ministry.  It  functions,  we  are  told,
 mainly  through  its  technological  con-
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 sultancy  bureau  set  up  during  1959-
 60.  The  functions  of  the  bureau  are,
 apart  from  rendering  tecanical  and
 consultancy  services  to  governmental
 enquiries,  include  making  preliminary
 studies,  investigation  and  selection  of
 sites,  preparing  detailed  project  re-
 ports  and  the  designing  of  structures.
 Now  I  would  like  to  ask  the  Minister
 whether  he  is  quite  satisfied  with  the
 preliminary  work  that  is  done  in  our
 country,  before  setting  up  various  in-
 dustrial  projects.  We  have  read  only
 this  morning  in  the  report  of  one  of
 our  committees  that  on  account  of  the
 fact  that  no  preliminary  soil  survey
 had  been  undertaken  in  locating  the
 heavy  engineering  corporation  at
 Ranchi,  Government  have  lost  more
 than  one  crore  of  rupees.  This  is  a
 matter  which  is  repeated  almost  in
 every  industrial  undertaking  which
 has  been  undertaken  under  the  auspi-
 ces  of  the  government  in  the  public
 sector.  Is  it  not  fair  and  proper  for
 the  Minister  to  give  us  an  explanation
 in  respect  of  his  satisfaction  or  other-
 wise  with  the  working  of  the  techno-
 logical  and  consultancy  bureau  which
 was  set  up  three  years  ago?  If  he  is
 not  satisfied  with  its  work,  if  he  feels
 that  it  has  not  been  able  to  discharge
 its  functions,  would  be  not  appoint  a
 committee  to  go  into  the  question  of
 its  inadequacy  and  to  suggest  measures
 as  to  how  this  bureau,  which  is  of
 great  importance  to  the  establishment
 of  public  sector  projects,  is  able  to
 discharge  its  functions  in  an  efficient
 manner?

 Then  I  would  like  to  raise  one  more
 question,  which  has  been  a  hardy  an-
 nual,  and  that  is  the  question  of  re-
 gional  imbalance  in  the  industrial  de-
 velopment  of  this  country,  I  am  sorry
 that  this  matter  has  to  be  raised  year
 in  and  year  out,  in  the  question  hour,
 in  the  general  discussions  and  yet  we
 find  not  even  a  trace  of  the  govern-
 ment’s  willingness  to  consider  this
 problem  on  an  overall  basis.  We  have
 the  monopoly  commission,  this  com-
 mission  and  that  commission,  but  the
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 fact  remains  that  today  sme  of  the
 poor  parts  of  the  country  are  getting
 poorer,  and  this  is  because  of  the  fact
 that  the  Government  have  failed  com-
 pletely  to  consider  this  question  of  re-
 gional  balance  in  our  industrial  deve-
 lopment.  I  would  like  the  Minister  to
 tell  us  as  to  what  he  proposes  to  do
 about  restoring  regional  halance.

 In  the  end,  I  would  like  the  Minis-
 ter  to  tell  us  as  to  what  programme

 he  is  going  to  undertake  to  boost  the
 kev  and  basic  industries  in  this  coun-
 try.  I  find  that  in  paper,  in  cement
 and  in’  various  other  sectors  our
 country  is  not  making  the  requisite
 progress,  and  that  is  basically  because
 we  do  not  have  machine-building
 industry  for  this  purpose.  I  would
 like  him  to  tell  me  what  he  proposes
 to  do  about  it.

 One  last  word,  and  that  is  by  way
 of  quoting  the  Chief  Minister  of  a
 State  who  said  that  Centre  is  com-
 pletely  apathetic  to  industrial  pro-
 gress  in  his  State.  I  suppose  this  is
 a  statement  which  can  be  general-
 ised  further  and  almost  every  State
 could  say  that  there  has  been  con-
 sistent  apathy  on  the  part  of  the
 Union  Government  in  various
 matters,  where  we  have  found  that
 the  Union  Government  have  not
 Biven  all  out  support  to  industrial
 progress,  particularly  in  the  not  so
 advanced  States  of  the  Union.  I  hope
 that  the  Minister  will  be  able  to  give
 a  satisfactory  answer  to  some  of
 these  questions  which  I  have  raised.

 श्री  कछचाय  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  हाउस
 में  कोरम  नहीं  है

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  bell  is
 being  rung..Now  there  is  quorum.

 Dr.  L,  M.  Singhvi:  The  restoration
 of  the  lunch  hour  is  the  only  cure.

 Shri  Muthu  Gounder  (Tiruppat-
 tur):  Mr.  Deputy-Speaker,  of  course
 there  is  some  improvement  in  the
 case  of  our  industries  and  there  is
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 some  progress  in  the  industrialisation
 of  the  country.  But  it  does  not  de-
 serve  any  compliment  because  it  is
 after  spending  huge  amounts  running
 into  crores  of  rupees,  after  waiting
 for  fifteen  years  with  so  much  of
 planning  and  after  giving  so  many
 facilities  for  improving  the  indus-
 tries.  Yet,  the  progress  we  have
 achieved  is  not  as  much  as  it  ought
 to  be.  No  doubt,  we  are  self-suffici-
 ent  in  some  consumer  goods,  mecha-
 nical  and  engineering  goods,  In  the
 case  of  some  commodities  we  are
 more  than  self-sufficient  also.  Even
 though  we  are  self-sufficient  or  more
 than  self-sufficient  in  the  case  of
 some  commodities,  the  standard  and
 quality  are  poor  and  not  up  to  the
 mark.  I  am  sorry  to  say  that  the
 industrialists  are  misusing  the  short-
 age  of  commodities  in  the  country  on
 account  of  the  difficult  foreign  ex-
 change  position  by  manufacturing
 sub-standard  goods  in  the  country.

 3.6  hrs.

 [SuHRrr  SONAVANE  in  the  Chair]

 We  are  forced  to  depend  upon  indig-
 enous  products  which  are  of  sub-
 standard.  Even  those  sub-standard
 goods  we  are  not  able  to  get  in  large
 quantities  in  the  case  of  ordinary
 materials  like  hurricane  lantern,  ball
 bearings,  typewriters,  air-condition-
 ers,  bolts,  nuts,  washers,  cane-crush-
 ers,  thermos  etc.  Neither  could  we  get
 them  at  reasonable  prices.  The  con-
 sumers,  whether  living  in  the  urban
 or  rural  areas  afe  attracted  towards
 foreign  made  goods,  not  because  they
 have  any  aversion  to  local  products
 but  because  the  quality  of  foreign
 made  goods  is  better  than  goods
 manufactured  in  this  country.

 Coming  to  coment,  Madras  State  is
 stated  to  be  producing  one-fifth  of
 the  total  quantity  of  cement  produc-
 ed  in  this  country.  Yet,  we  are  not
 able  to  get  cement  at  controlled
 rates.  A  farmer  or  8  poor  man  has
 to  pay  Rs,  5  or  6  in  the  black  mar-
 ket  to  get  a  bag  of  cement.  Black
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 market  is  prevalent  everywhere.
 Within  a  few  furlongs  of  the  Collec-
 tor’s  office  cement  is  sold  in  the  black
 market.  A  new  type  of  cement  has
 come  in  the  market  in  Madras  known
 as  hydraulic  cement.  Cement  in  an
 adulterated  form  is  also  sold  in  large
 scale.  Hundreds  of  cases  are  booked
 in  Madras  for  adulteration  of  cement.
 We  make  tall  claims  that  we  have
 made  much  progress.  Yet,  a  farmer
 or  a  poor  man  is  not  able  to  get  a
 bag  of  cement  at  controlled  prices.  At
 the  same  time,  a  rich  man  is  able  to
 get  thousands  and  thansands  of  bags
 of  cement  to  construct  a  mansion.
 That  is  the  situation  prevailing  in
 Madras.

 Then,  in  South  India  we  have  got
 certain  peculiar  industries.  We  are
 not  given  as  much  encouragement  as
 is  given  to  other  industries  in  other
 States.

 We  have  got,  among  several  indus-
 tries,  the  sago  industry.  Sago  is  made
 out  of  tapioca  tubers.  We  have  to
 sell  sago  in  the  name  of  _  tapioca
 globules  only  and  not  in  the  name  of
 sago  in  Bengal.  Bengal  and  Maha-
 rashtra  are  our  predominant  markets.
 Tf  at  least  the  Government  comes
 forward  to  he'p  the  manufacturers  of
 sago,  it  will  give  a  fillip  to  our  in-
 dustry,  Lakhs  and  lakhs  of  labour-
 ers  are  engaged  in  the  sago  industry.

 We  have  got  the  State  Sago  Board.
 The  State  Sago  Board  wanted  to  send
 some  representatives  of  the  sago
 manufacturers  to  the  far  eastern
 countries  to  know  the  technical  know-
 how  and  to  see  how  tapioca  is  culti-
 vated  there,  but  we  were  not  given
 enough  assistance  to  go  to  the  far
 eastern  countries;  because,  I.  think,
 this  industry  is  only  in  the  Salem
 District  and  not  anywhere  else.

 Not  only  that,  we  are  producing
 starch  our  of  tapioca.  We  are  able  to
 produce  starch  of  good  quality  as
 much  as  India  is  in  need  of.  Though
 we  are  in  a  position  to  produce  and

 supply  as  much  starch  as  required,
 some  traders  and  business  concerns in  North  India  manage.  to  get  im-
 ported  maize  from  America  and  make
 starch  out  of  it.  That  has  brought down  the  price  of  starch  in  our  starch
 factories  and  has  affected  adversely the  ryots.  I  find  that  the  Govern-
 ment  is  not  giving  enough  or  as  much
 encouragement  to  the  Salem  sago  and
 starch  industries  as  they  deserve.
 That  is  why  we  are  suffering  a  lot.
 We  are  in  a  position  to  supply  the
 entire  need  of  this  country,  as  much
 as  the  textile  mills  in  India  need,  but
 the  Government  should  come  forward
 to  take  our  starch  and  prohibit  the
 import  of  maize  from  America  and
 the  manufacture  of  starch  out  of  that.

 Next  to  agriculture,  handloom  is  the
 biggest  occupation  of  the  people  in
 Madras  State.  Lakhs  and  lakhs  of
 people  are  engaged  in  handloom  in-
 dustry.  On  account  of  the  current
 year’s  Budget  the  handloom  industry
 is  going  to  be  affected.  On  account  of
 the  reimposition  of  excise  duty  on
 counts  No.  22  to  34.  the  doubling  of
 the  existing  excise  duty  on  all  other
 fine  and  superfine  counts  of  yarn,
 exempting  all  varns  used  for  weaving
 in  composite  mills  from  excise  duty
 and  reducing  excise  duty  on  certain
 coarse  and  medium  varieties  of  mill
 cloth,  we  will  not  be  surprised  at
 least  if  in  one  or  two  months’  time,
 thousands  or  lakhs  of  handloom  weav-
 ers  are  thrown  out  of  employment  in
 our  State.  Unfortunately,  our  Fin-
 ance  Minister  is  not  here  now.  How-
 ever,  T  think,  he  will  take  all  these
 things  into  consideration  and  will  give
 relief  to  the  handloom  weavers  hy
 removing  all  these  excise  duties,

 We  are  now  having  all-India  boards
 in  many  States.  We  should  have  an
 all-India  handloom  board  at  Madras
 because  in  Madras  we  have  a_  large
 number  of  handloom  units.  Not  only
 in  Madras  but  in  our  neiehbouring
 State.  Andhra,  also  we  are  having  a
 considerable  number  of  looms.  There-
 fore,  instead  of  having  the  All-India
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 Handloom  Board  in  Bombay  where
 there  exist  a  number  of  mills  which
 are  really  a  competing  force  to  the
 handloom  industry,  we  should  have  in
 Madras  at  least  one  all-India  hand-
 loom  board.  Madras  deserves  to  have
 this  board  and  it  is  the  most  proper
 and  suitable  place  for  this  all-India
 handloom  board,

 मेरी  मंत्री  महोदय  से  विनती  है  कि  वे  इस
 दृष्टिकोण  को  सामने  रख  कर  अपने  पांव
 को  आगे  बढ़ायें  ।

 श्राज  भी  शहरों  में  ही  श्रामतौर  पर
 उद्योग  धंधों  का  विस्तार  होता  है  ज़रूरत
 इस  बात  की  है  फि  उन  उद्योग  धंधों  का
 विस्तार  शहरों  से  दूर  हट  कर  गांवों  में  किया
 जाय  ।  देहातों  में  यह  छोटे  छोटे  उद्योग  धंधे
 लगाये  जाने  चाहिए  ताकि  शहरों  में  उद्योगों
 का  जो  अधिक  सेंट्रलाइजेशन  होता  हँ  शीर
 उस  कारण  श्रलग  स्रलग  प्रावलम्स  पंदा  होती
 हैं,  वे  पंदा  न  हो  सकें  ।  इसलिए  जैसा  मैंने
 कहा  यह  छोटे  छोटे  धंधे  देहातों  में  जाने  की
 ज़रूरत  है  ।

 With  these  words,  I  request  the  Gov-
 ernment  to  give  all  fillip  and  en-
 couragement  to  the  South  Indian  in-
 dustries,  specially,  sago,  starch  and
 handloom  industries,

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Minister
 will  have  to  be  called  at  1.30;  so,  I  will
 give  qa  chance  to  Shrj  Tulshidas  Jadhav
 for  five  minutes.

 जो  छोटे  छोटे  उद्योग  घंधे  होते  हैं  उनके
 लिए  रा  मेंटीरियल  कच्चा  माल  वक्‍त  पर
 नहीं  मिलता  है  श्रौर  सफिशिऐंट नहीं  मिलता

 Shri  D.  J.  Naik  (Panchmahals):  Five
 minutes  to  me  also.

 श्री  तुलशीदास  जाधव  (नांदेड़)
 सभापति  महोदय,  मैं  आप  को  धन्यवाद  देता

 हूं  कि  आप  ने  मुझे  इंडस्ट्री  की  डिमांड्स  पर
 बोलने  का  पांच  मिनट  का  समय  दिया ।
 आप  भी  पहली  बार  कुर्सी  पर  आये  हैं  ।
 इन  डिमांड्स  पर  ग्रभी  बहुत  बहस  हो  चुकी
 हैं  और  में  बहुत  थोड़े  में  ही  अपनी  बात
 निवेदन  करूंगा  ।

 इंडस्ट्रीज  के  लिए  हम  ने  देश  में  एक
 सोशलिज्म  के  तरीके  से  चलना  तय  किया
 है  ।  लेकिन  मैं  देखता  हूं  कि  अभी  तक  इंडि-
 विजुग्नल  इंटरप्राइजेज़  के  लिए  ज्यादा  से
 ज्यादा  प्रीफ्रेंस  दिया  जाता  है  जब  कि  हमारी
 घोषित  नीति  के  अनुसार  ज़रूरी  यह  है  कि
 कोग्रापरेटिव्स  में  धंधे  चलाने  के  काम  को
 प्रोत्साहन  दिया  जाय  ।  सहकारिता  के
 उद्योगों  को  बढ़ने  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा
 उत्तेजन  दिया  जाय  और  सम्पत्ति  का  विकेन्द्री -
 करण  हो  जाय,  एकाधिकार  टूट  जाय  और
 विकेन्द्रीकरण  हो  जाय,  डिसंट्रलाइजेशन  हो
 जाय  ।  लेकिन  यह  दुःख  का  विषय  है  फि
 अभी  तक  यह  होता  दिखाई  नहीं  देता  है  ।

 है  जिससे  कि  वह  थोड़े  दिन  के  बाद  बंद  हो
 जाते  हैं  ।  इसकी  तरफ़  भी  सरकार  का
 खयाल  होना  चाहिए  ।

 ग्रभी  मेरे  से  पूर्व  मेरे  प्रान्त  के  सम्मानित
 सदस्य  श्री  शिवा  जी  देशमुख  ने  पावर  लूम्स
 के  बारे  में  बड़ी  श्रच्छी  तक़रीर  की  ।  उसके
 लिए  मैं  उन  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  महाराष्ट्र
 प्रदेश  में  छोटे  छोटे  पावर  लूम्स  का  धंधा
 काफी  बढ़ा  हुआ  है  |  सरकार  को  उचित  था
 कि  वह  इन  छोट  घंघों  को  प्रोत्साहन  देती
 लेकिन  उसने  छोटे  छोटे  पावर  लूम्स  पर
 टैक्स  बिठाया  है  1  मज़ा  यह  है  कि  उन  के
 ऊपर  तो  ज्यादा  कर  बिठाया  गया  है  जब  कि
 जो  वहां  स्पिनिंग  और  वीविंग  मिल्स  हैं  उनको
 ग्रधिक  रि्रायत  दी  है  t

 महाराष्ट्र  में  पावर  लूम्स  बहुत  ज्यादा

 हैं  ।  मेरे  खयाल  से  हिन्दुस्तान  में  जितने
 पावर  लूम्स  हैं  उन  में  से  १०,  १२  आने  भर
 पावर  लूम्स  अकेले  महाराष्ट्र  में  मौजद  हैं  ।

 यह  धंधा  वहां  पर  खूब  बढ़ा  हुभ्ा  है  श्रौर  ग़रीब
 जोग  उसमें  काम  बरते  हैं  1  देश  में  चार
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 [at  तुलशीदास  जाधव]
 पावर  लूम्स  के  लिए  एक्साइज़  ड्यूटी  माफ़

 है  ।  चार  पावर  लूम्स  तक  जो  ड्यूटी  से
 सरकार  ने  उनको  माफ़  किया  है  उसके

 बिए  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  7  लेकिन  जो

 ऐसे  पावर  लूम्स  झ्राजकल  बढ़े  हुए  हैं  अर्थात्‌
 ऐसे  पावर  लूम्स  जोकि  १-४-६१  के  बाद
 चलते  हैं  उनके  लिए  एक्साइज  डयूटी  माफ़

 नहीं  है।  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  जो  आर्डर
 निकाला  गया  है  कि  १-४-६१  के  बाद  जो
 पावर  लूम्स  चलते  हैं  उन  के  लिए  एक्‍्साइज़

 ड्यूटी  चार  पावर  लूम्स  के  ऊपर  बिंठाई  गई

 है  तो  वह  नहीं  बिठानी  चाहिए  ।  जब  इसके
 लिए  हंम  सब  लोगों  ने  महाराष्ट्र  के  श्र

 दूसरे  प्रान्तो  के  मेम्बरों  ने  इस  ड्यूटी  को  न
 लगाने  के  लिए  आग्रह  किया  तब  वह  पोस्टपोन
 कर  दी  गई  और  वह  श्रभी  तीन  वर्ष  तक
 पोस्टपोन  थी,  ७-३-६४  तक  बन्द  थी  1  लेकिन
 श्र्ब  ७-३-६४  को  एक  नया  आडर  निकाल  कर
 उन  पर  एक्साइज़  ड्यटी  बिठा  दी  है  मेरा

 कहना  यह  है  कि  इंडस्ट्रीज  मिनिस्टर  और
 फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  के  दिल  में  यह  शक  है  कि

 शहर  के  लोग  उन  पावर  लूम्स  को  यान  देते

 हैं  और  कपड़ा  लेते  हैं  इसलिए  इन  पावर  लूम्स
 पर  कर  बिठाना  ज़रूरी  है  ।  लेकिन  मेरा

 कहना  है  कि  सूत  लेकर  जो  कपड़ा  देते  हैं  तो
 ऐसे  चार  पावर  लूम्स  के  ऊपर  ग़रीब  लोग

 ही  तो  काम  करते  हैं  ।  चार  पावर  लूम्स
 वाले  या  दो  पावर  लूम्स  वाले  ग़रीब  होते  हैं
 श्रौर  उनके  पास  इतना  पैसा  नहीं  रहता  है
 कि  वह  सूत  खरीद  लें  और  दुकान  लगाकर
 बेच  दें  ।  इसलिए  मेरा  आग्रह  है  कि  सरकार
 इस  पर  पुनविचार  करे  और  चार  पावर  लूम्स
 किसी  के  नाम  पर  क्‍यों  न  हों  यह  एक्साइज़
 ड्यूटी  उन  पर  नहीं  बिठानी  चाहिए  ।  वह
 एक्साइज़  ड्यटी  यहां  तक  बैठी  हैँ  कि  एक
 पावर  लूम  पर  एक  महीने  के  लिए  ३०२  रुपये
 १२  नये  पैसे  ड्यूटी  बढ़  गयी  है।  महाराष्ट्र  के
 अन्दर  इस  कारण  उनको  बड़ी  तकलीफ़  हो
 रही  है  श्रौर  उनके  बंद  होने  की  नौबत  श्रा
 गयी  है  |  इससे  वहां  पर  बेकारी  बढ़ेगी  |
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 मेरी  प्रार्थना  है  कि  इंडस्ट्रीज  मिनिस्टर  ब्रौर
 फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  को  इस  बारे  में  गम्भीरता-

 पूबंक  ध्यान  देना  चाहिए  और  पावर  लृम्स
 के  ऊपर  जो  यह  एक्साइज़  ड्यूटी  बिठाई
 गई  है  वह  बन्द  की  जाय  ।

 स्पिनिंग  और  वीविंग  मिल्स  के  लिए
 सरकार  द्वारा  सहलियत  दी  जाती  है  ।  जो

 सुपर  फ़ाइन  कपड़ा  है  उस  के  ऊपर  प्रीवियस

 ड्यूटी  २७  रुपये  ५  नये  पैसे  थी  उस  को  घटा
 कर  २२  नये  पैसे  कर  दिया  गया  हैँ  और
 इस  तरह  मिलों  को  २०  परसेंट  का  रिलीफ़
 मिल  गया  है  |

 जहां  तक  स्पिनिंग  एंड  वीविग  मिलों
 का  सम्बन्ध  है,  फ़ाइन  कपड़े  के  लिए  २०
 परसेंट  रिलीफ़  दिया  गया  है,  मीडियम  ए
 के  लिए  साढ़े  सेतीस  परसेंट  रिलीफ़  दिया
 गया  है,  मीडियम  बी  दे  लिए  ४०  परसेंट
 रिलीफ़  दिया  गया  है  और  कोर्स  के  लिए
 ६७  परसेंट  रिलीफ़  दिया  गया  है  ।

 इसकी  तुलना  में  पावर  लूम  के  याने
 का  जहां  तक  सम्बन्ध  है,  ५१  एन  एफ़  एंड
 एबाव  अर्थात  ६०  काउंट्स  एंड  एबाव  पर
 पहले  ३६  नये  पैसे  टैक्‍स  था,  जिस  में  २००
 परसेंट  की  वृद्धि  कर  दी  गई  है  1  इसी  प्रकार
 ४७  काउंट्स  से  ५६  काउंट्स  के  यान  पर

 पहले  २४  नये  पैसे  टैक्स  था,  जिस  में  भी
 २००  परसेंट  की  वृद्धि  की  गई  है  |

 पावरलूम  पर  तो  इतना  टेक्स  लगाया
 गया  है  श्रौर  मिलों  के  लिए  सहूलियत  दी
 गई  है।  जिस  उद्योग  से  सम्पत्ति  का  डीसेंट्रलाइ-
 जेशन  होता  है,  उस  पर  ज्यादा  कर  लगा
 दिया  गया  है।  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  कि
 यह  सोशलिज्म  है  या  पीछे  की  तरफ़  जाना
 है  ।  इसलिए  मेरी  विनती  है  कि  पावरलूम
 के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  सहलियत  दी
 जाये  ।
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 थोड़े  दिन  पहले  ब्रद्मदेश  में  सब  इंडस्ट्रीज
 भोर  शाप्स  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  ny
 हम  तो  कहते  रायें  हैं  कि  इन  धन्धों  का
 राष्ट्रीयकरण  होना  चाहिए,  लेकिन  समझ
 में  नहीं  श्राता  2  कि  सरकार  का  रुख  उस
 तरफ़  क्‍यों  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरी  विनती
 है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  इंडस्ट्रीज  ब्ौर  शाप्स
 का  राष्ट्रीयकरण  हंं।ना  चाहिए  |

 मै  ने  पहले  भी  कहा  था  कि  मिक्स्ड
 इकानोमी  में  छाटे  छाटे  धन्धे  और  को-आपरेटिव
 के  धंधे  नहीं  चलते  हैं,  क्योंकि  इन्डिविडुअल
 एन्टरप्रेनर  उपना  माल  सस्ता  से  सस्ता
 बेचने  और  फिर  टैक्‍्स-इवेज़न  करने  के  लिए
 तैयार  रहते  हैं  और  इस  कारण  को-आपरेटिव
 धंधे  जौर  छोटे  छोटे  धंधे  मर  जाते  हैं  :  इसलिए
 इस  में  पालिसी  का  भी  सवाल  है  1  सरकार
 को  अपनी  पालिसी  को  बदलना  चाहिए,
 जिस  से  इंडस्ट्री  का  डीसेंट्रलाइज़ेशन  हो,
 ताकि  हिन्दुस्तान  के  गरीब  लोंग  काम-धंधा
 कर  के  श्रपता  निर्वाह  कर  सके  |

 Shri  Kanungo:  Mr.  Chairman,  Sir,  I
 am  at  a  disadvantage  because  the
 debate  in  which  more  than  22  Mem-
 bers  have  participated  has  gone  wide
 off  the  mark  of  the  notices  on  cut
 motions  which  were  submitted  tu
 you.

 An  Hon.  Member:  Many  of  them  are
 absent,

 Shri  Kanungo:  I  am  merely  men-
 tioning  that  I  am  ata  disadvantage and  that  means  I  have  to  go  off  my bat  extempore  so  to  say.  I  am  very
 grateful  to  the  hon.  Members  who  have
 spoken  on  the  debate  and  as  Dr.  Sin-
 ghvi  says—it  is  not  my  statement—he
 wanted  to  protest  against  the  compli-
 ments  which  have  been  paid  so  long
 by  all  the  Members,  including  Mr.
 Dinen  Bhattacharya,  to  this  Ministry.  I
 am  only  quoting  Dr,  Singhvi,  So,  I
 must  be  most  grateful  to  all  the  hon.
 Members  for  whatever  appreciation
 thig.  Ministry  hag  beep  able  to  receive.
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 Sir,  the  two  things  which  are  agita-
 ting  the  minds  of  most  of  the  Mem-
 bers  seem  to  be,  one  the  revised  excise
 duties  upon  powerlooms  and  hand-
 loom  yarn....

 Shri  Dinen  Bhattacharya  (Seram-
 pore):  And  sur-charge  on  sized  beams
 also.

 Shri  Kanungo:  And  tie  other,  again
 as  Dr.  Singhvi  mentioned,  about  the
 mysteries  of  the  licensing  procedures.
 These,  of  course,  are  important,  Here,
 I  would  submit  that  considering  all
 factors  into  which  I  need  not  go,
 which  have  been  elaborately  discussed
 in  this  House  and  in  the  Mid-Term
 Appraisal  of  the  Planning  Commission,
 I  think,  it  igs  some  achievemen:  that
 the  industrial  progress  has  not  slack-
 ened  down.  Of  _  course,  we
 have  not  yet  been  able  to
 reach  the  targets  fixed  when
 the  Third  Plan  was  being  formulated
 at  ll  per  cent  growth  and  the  House
 is  aware  under  what  difficult  cir-
 cumstances  we  have  been  working
 during  the  first  two  years  of  the
 Plan.  Taking  all  these  factors  into
 consideration,  I  would  submit  that
 the  performance  of  industrial  produc-
 tion  has  not  been  too  bad.  I  would
 quote  from  a  speech  which  I  made  a
 month  back  to  the  Standing  Com-
 mittee  of  the  Central  Advisory  In-
 dustries:

 “Though  the  trends  in  indus-
 trial  production  are,  on  the  whole,
 satisfactory,  it  has  to  be  recogni-
 sed  that  the  rate  of  growth  of
 production  is  still  below  what  is
 needed  to  achieve  the  targets  en-
 visaged  in  the  Third  Plan.  As  you
 are  aware,  in  the  earlier  part  of
 the  current  fiscal  year,  the  Plan-
 ning  Commission  undertook  a
 Mid-Term  Appraisal  of  the  Third
 Plan  so  ag  to  focus  attention  on
 the  areas  where  a  very  deter-
 mined  effort  ig  necessary,  I  do  not
 propose  to  go  in  great  detail
 into  the  overall  picture  on  our
 performance  so  far  in  relation  to
 the  targets  the  country  had_  set
 itself  at  the  beginning  of  the
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 [Shri  Kanungo]
 Third  Plan.  It  is,  however,  where  we  must  look  to  cellulose
 necessary  to  bear  in  ming  that  in
 major  sectors,  such  as,  _  steel,
 alloy  steel,  aluminium,  copper,
 pig  iron  products,  pipes,  steel
 castings,  forgings,  nitrogenous
 and  phosphatic  fertilisers,  sul-
 phuric  acid,  newsprint,  cement
 and  cotton  yarn,  we  are  unlikely
 to  reach  the  levels  of  the  targets
 envisaged  in  the  Third  Plan.  It  is
 possible  to  read  too  much  into
 the  shortfalls  that  are  likely  to
 occur  in  relation  to  the  original
 target.  In  many  of  these  indus-
 tries  the  shortfalls  are  not  subs-
 tantia]  and  in  most  of  them  the
 entire  capacity  required  to
 achieve  the  Third  Plan  _  targets
 has  already  been  licensed.”

 All  I  am  trying  to  impress  upon  you
 is  this  that  we  have  not  back-slided.
 We  are  progressing  but  not  prcgress-
 ing  as  much  as  we  would  like  to  do.
 It  is  interesting  that  in  the  first  two
 years  though  certain  industries  went
 behind  the  target  which  means  they
 could  not  do  it,  like  the  sugar  indus-
 try,  there  were  certain  industries
 where  the  percentage  of  production
 over  96l-62  and  in  1962-63,  was  as
 much  as  80  per  cent,  60  per  cent  and
 00  per  cent,  It  is  more  significant
 that  these  increases  were  in  basic  in-
 dustries  like  steel,  pig  iron,  alumi-
 nium,  various  engineering  materials,
 machinery  items  etc.  which  are  of  a
 basic  nature.  Qualitatively,  I  be-
 lieve,  we  have  not  done  too  badly.  It
 is  true  that  consumer  industries  like
 cement  and  paper  have  not  shown
 that  much  of  progress  that  they
 ought  to  have  shown.  But  I  believe
 that  there  were  factors  much  beyond
 control  which  have  contributed  to
 this.  For  one  thing,  in  the  case  of
 paper,  I  would  submit  that  the  raw
 materials  source  in  India  today  is
 almost  exclusively  bamboo,  and  the
 supply  of  bamboo  from  forests  is  not
 too  adequate.  In  fact,  some  of  the
 areas,  t0  my  mind,  have  been  ex-
 hausted  and  we  have  reached  a  stage

 material  to  be  derived  from  materials
 other  than  bamboo.

 In  the  case  of  cement  also,  I  under-
 stand  that  the  sources  of  adequate
 lime-stone  supply,  not  the  sources  for
 supply  as  such  but  in  a_  locality
 where  they  could  be  utiliseq  for
 cement  production,  that  is,  in  proxi-
 mity  to  coal  location,  transport  faci-
 lities  etc.  are  getting  exhausted.  We
 are  planning  to  go  in  for  a  large-
 scale  investigation  into  finding  out  as
 much  of  the  deposits  as  we  can.  At
 the  moment,  all  I  can  say  is  that  we
 are  going  to  pay  special]  attention  to
 improving  the  production  with  the
 existing  capacity  and  also  setting  up
 additional  capacity  in  these  two  items
 which  are  very  necessary,

 The  basic  factor  that  we  have  got
 to  remember  is  that  we  are  just  on
 the  threshold  of  an  industrial  civili-
 sation.  Till  the  beginning  of  the
 Second  Plan,  we  were  almost
 grouping.  We  did  have  some  odd  in-
 dustries,  some  odd  textile  mills  and
 some  odd  factories,  but  that  was  not
 jindustrialisation.  We  were  as  &
 society  more  or  less  in  the  pre-indus-
 trial  civilisation  era.  During  the  last
 ten  years  we  have  been  passing
 through  a  stage  of  transition,  and  it
 will  take  many  years  to  pass  through
 that  stage  of  transition,  of  changing  a
 society  from  a  pre-industrial  civilisa-
 tion  society  to  an  industrial  and
 technological  civilisation  society.  And
 we  have  to  do  it  fast,  and  in  this
 process  we  have  got  to  remember  all
 the  social  problems  which  we  have
 to  face.

 Take,  for  example,  the  question  of
 the  dichotomy  of  cottage  industries
 and_  factory  industries.  We  cannot
 just  wipe  away  that  cottage  industries.
 The  economic  pundits  may  say  that
 the  production  of  khadi  is  any  day
 uneconomic  from  the  national  point
 of  view.  The  production  of  handloom
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 cloth  is  uneconomic.  There  are  good
 theoretical  arguments  for  that.  But,
 situated  as  we  are,  we  have  got  to
 see  that  our  transition  is  as  smooth
 as  possible  and  in  the  process  we  do
 not  lose  the  skills  of  value  which  are
 eternal.  The  example  is  in  the  textile
 industry.  It  could  have  been  possible
 for  any  theoretical  planner  to  plan
 out  the  per  capita  yardage  of  cloth
 which  would  be  necessary  for  the
 population,  taking  into  account
 the  growth  of  population,  and  taking
 notice  of  the  ‘economy  of  scales’  as
 they  call  it,  it  could  have  been
 suggested  that  we  should  set  up
 mills  with,  —  say,  a  _  thousand
 looms  and  the  consequent  spindlage;
 then,  the  cost  would  come  dowr,  and
 the  consumer  would  also  get  it  at  a
 jower  price.  But  our  planners  and
 Government  have  deliberately  not
 done  that.  In  the  Plan,  they  have
 arranged  that  the  trasition  and  the
 equilibrium  should  be  such  that  it
 will  not  result  in  social  disruption.
 Therefore,  the  Third  Plan  targets  en-
 visage  a  production  from  the  mill
 sector  of  about  5800  million  yards  and
 from  the  decentralised  sector,  hand-
 loom  and  powerloom  included,  a  pro-
 duction  of  the  order  of  3,500  million
 yards.  In  this  process,  we  have  to
 keep  the  balance.

 In  regard  to  handlooms,  hon.
 Members  should  remember  that  ten
 years  back  the  production  was  rapid-
 ly  dwindling.  But  during  the  last
 year,  the  production  has  _  recorded
 2,000  million  yards.  I  would  say  that
 the  policy  of  the  Planning  Commis-
 sion  and  the  Government,  which  the
 House  has  accepted,  has  proved  to  be
 a  right  policy,

 As  between  the  handlooms  and  the
 composite  mills,  we  have  to  remem-
 ber  that  without  the  mills,  neither
 the  handloom  nor  the  powerloom  in-
 dustries  can  get  their  yarn,

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh:
 Spinning  mills  are  thera
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 Shri  Kanungo:  Spinning  mills  are
 there,  but  exclusive  spinning  mills
 are  not  economic;  only  composite
 mills  are  economic.  I  shall  come  ४०
 that  point  a  little  later.

 Now,  powerlooms  have  muitiplied
 phenomenally  during  the  last  five
 years.  I  wag  quoted  as  the  supporter
 of  the  powerlooms,

 Shri  Heda:  Legitimate  father.

 Shri  Kanungo:  That  is  being  thrown
 at  my  face,  no  doubt,  but  I  must  say
 that  one  point  which  I  had  emphasi-
 sed  and  which  I  have  been  emphasis-
 ing  all  through  my  life,  because  I
 have  been  connected  with  weaving
 for  the  last  forty  years,  is  that  the
 powerlooms  should  be  owned  by  a
 co-operative  society  consisting  of
 handloom  weavers  only.

 An  Hon.  Member:  Why?

 Shri  Kanungo:  I  am  not  going  to
 argue  about  it.  The  argument  has
 been  expressed  extensively,

 Shri  Shivaji  Rao.  S.  Deshmukh:
 That  is  perfectly  all  right.

 Shri  Kanungo:  That  was  the  limi-
 tation  in  this  regard.  Why  did  the
 Ppowerlooms  grow  up  and  how  did
 they  grow  up?  They  grow  up  large-
 ly—I  do  not  say  all  of  them  have
 grown  up  in  this  way—or  to  a  great
 extent  because  the  excise  differential
 was  such  that  it  was  profitable  for
 the  mills  to  get  the  cloth  woven  out-
 side  their  premises  and  sell  it  in  the
 market.  In  any  case,  who  is  being
 hit  by  the  taxation  provision  which
 I  am  sure  my  colleague  the  Finance
 Minister  will  deal  with  adequately?
 I  am  merely  mentioning  the  position
 of  the  different  types  of  production
 and  the  common  production
 programme.  Here  is  a  common
 production  programme  and  in
 pursuance  of  that  these  are  the  steps
 we  have  to  take.  Each  sector  of  pro-
 duction  should  not  encroach  upon
 the  other.  Out  of  the  80,000  power-
 looms  today,  nearly  half—I  am  no’
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 {Shri  Kanungo]
 sure  of  the  exact  figure—are  of  less
 than  4  loom  units.

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh:  95
 per  cent.

 Shri  Kamuago:  No.  I  am  _  fairly
 familiar  with  the  lobby  of  the  power-
 looms  operating  in  India  for  the  last
 l5  years.  I  know  the  persons  doing
 it.  I  do  not  blame  them.  It  is  their
 duty,

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh:  We
 wish  him  to  know  the  lobby  of  the
 textile  industry)  better  than  the
 powerloom  industry.

 Shri  Kanuago:  I  know,  because  one
 of  my  respected  friends  is  ‘here.
 Everybody  has  got  to  protect  his  in-
 terests.  I  do  not  challenge  any  of
 the  figures  produced  by  the  associa-
 tions  and  organisations  which  play
 up  this  thing  and  want  to  represent.
 Nor  do  I  question  their  bona  fides.
 But  I  know  what  it  is.  There  have
 been  cases  where  a  24-loom  slab  es-
 tablishment  has  been  banami  split  up
 into  four  or  less  loom  units.

 One  hon.  Member  asked,  what  is
 the  rationale  behind  it;  if  a  man
 wants  to  sell  his  loom,  he  cannot  sell
 because  the  other  man  will  have  to
 Pay  double  tax.  The  simple  reason  is
 this.  If  it  is  not  there,  then  every-
 one  will  convert  it  into  four-loom
 units.  I  also  realise  that  it  is  a  nard-
 ship  on  the  powerloom  industry.  In
 any  case  it  has  been  asked:  why
 should  Government  have  taken  this
 step?  Why  could  they  not  wait  for
 the  Asoka  Mehta  Committee  report
 which  would  be  available  in  a  very
 short  time?  True.  There  is  a  time
 for  review  and  consideration  of  these
 steps.  Apart  from  what  the  Finance
 Minister  is  considering,  I  understand
 that  the  Board  of  Revenue  members
 have  been  going  round  the  country,
 receiving  representations  from  all  in-
 terests,  particularly  powerloom  ia-
 terests.
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 Shri  S.  M,  Banerjee;  The  chairman
 or  member  of  the  Board  of  Revenue,
 Shri  Banerjee,  went  to  Bombay:  and
 Caicutta.  Some  of  the  members  be-
 longing  to  the  powerloom  association,
 whetner  co-operatives  or  otherwise,
 wanted  to  meet  him.  They  had  sent
 in  their  memorandum  both  from  West
 Bengal  and  from  Bombay.  Their
 only  request  is  that  the  Asoka  Mehta
 Committee  report  should  be  awaited.
 They  want  the  status  quo  to  be  main-
 tained  in  the  meanwhile.  What  is
 Government’s  objection  to  that?

 Shri  Kanungo:  Even  if  there  had
 been  no  Asoka  Mehta  Committee,
 there  ought  to  have  been  differential
 rates.  |  cannot  go  into  the  arguments
 about  the  rationale  of  the  quantum.
 But  that  it  is  necessary  is  correct.
 The  points  which  many  Members
 have  mentioned  here  have  been  rep-
 resented  to  the  Central  Board  of
 Revenue  and  they  are  considering
 them.  This  matter  will  come  up  be-
 fore  the  Committee.  But  what  3  am
 trying  to  point  out  is  that  the  power-
 looms  should  be  taxed,  There  is
 rationale  in  it.

 Shri  Dinen  Bhattacharya:  Irrespec-
 tive  of  whether  big  or  small?

 Shri  Heda:  Not  on  par  with  the
 textile  industry.

 Shri  Kanungo;  I  am  not  on  the
 quantum.  That  depends  on  the  pro-
 gress  and  the  changes  that  take  place.

 Shri  Dinen  Bhattacharya:  Co-
 operative  sector  also?

 Shri  Kanungo:  They:  are  also  pro-
 ducers.

 Shri  S,  M.  Banerjee;  Is  that  the
 policy  of  Government?

 Some  of  the
 are  free

 That

 Shri  Kanungo:  Yes.
 powerloom  co-operatives
 today.  They  should  not  be.
 is  what  I  am  trying  to  say.

 Shri  Dinen  Bhattacharya:  It  is  an
 injustice  to  co-operatives,
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 Shri  Kanungo:  [  had  the  honour  to
 suggest  that  for  the  transition  stage,
 whcre  societies  consist  of  members
 of  handloom  weavers,  they  should  be
 free  from  excise  duty  for.  a  period.
 But  that  does  not  mean  that  I  wouid
 support  anything  in  a  blanket  manner.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  We  have  the
 honour  to  contradict  you.

 Shri  Kanungo;  I  am  trying  to  say
 that  there  is  justification  for  excise
 duty.  ‘The  quantum  of  it  can  be
 argued  about—it  is  being  argued
 aubout.  In  every  sphere,  we  have  got
 to  take  care  of  the  position  in  the
 transluOn  period  and  think  and  act
 accordingly.

 Some  friends  have  said  that  mdus-
 ६4९७  are  ODly  set  up  Dy  groups,  aiiu
 lual  smaller  men  and  medium  muus-
 ivy  people  cannot  go  anead.  |  vhink
 Sur,  Boaltacnarya  menuoned  it—pbe-
 cause  they  have  no  financial  facilit-
 ies.  Obviously,  Government  does
 provide  capital  investment  as  loans
 lor  small  industries,  those  which  are
 below  Rs.  5  lakhs.  From  the  very
 Nature  of  things,  they  cannot  go  be-
 yond.  But  the  credit  facilities  and
 grant  facilities  available  and  all  toid
 tor  all  industries  of  all  categories
 amounted  in  962  to  Rs.  7.40  crores
 and  in  4963  to  Rs.  80.82  odd  crores.
 This  was  not  a  small  performance.
 In  a  similar  condition,  in  a  similar
 economy,  I  do  not  think  any  Govern-
 ment  could  do  better.

 As  regards  small  industries,  all
 credit  to  them  that  in  spite  of  short-
 ages  and  difficulties,  they  are  produc-
 ing  more  and  more.

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh:
 Much  to  the  displeasure  of  the  Gov-
 ernment.  Powerloom  is  not  a  small
 industry.

 Shri  Kanungo:  I  am  talking  of
 small  industries  other  than  power-
 looms—those  which  come  under  the
 small  industries  organisation.

 Shri  Shivaji  Rao  §.  Deshmukh:
 Thank  you.
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 Shri  Kanungo;  iIn  1962,  the  number
 of  establishments  registered  with  the
 Director  of  Industries  was  37,000,  in
 963  it  rose  to  57,000.  Government
 purchases  from  small  scale  industries
 in  960-6l  was  to  the  tune  of  Rs.  6.48
 crores;  in  1962-63,  it  was  Rs.  29.55
 crores  These  figures  will  show  that  the
 efforts  of  the  small  scale  industries
 organisation  of  Government  are  bear-
 ing  fruit.

 As  regards  the  raw  materials  posi-
 tion  for  small  scale  industries,  if  hon.
 Members  go  through  the  reports which  have  been  published,  they  will
 find  that  it  has  been  frankly  said  how
 much  it  hurts.  But  there  is  no  way
 Out  of  it,  because  most  of  the  non-
 ferrous  metals  and  many  of  the  raw
 materials  have  got  to  be  imported.
 We  do  not  have  the  foreign  exchange
 to  do  so.  Therefore,  the  little  we
 have—we  are  always  trying  to  get  a
 little  more—has  to  be  rationed  out
 rationally.  The  procedure  for  this
 distribution  is  that  the  State  Direc-
 tors  of  Industries  assess  the  require-
 ments  State-wise.  Naturally,  what-
 ever  they  assess  cannot  be  made
 available,  because  it  is  just  not  avau-
 able.  Then,  it  is  distributed  pro
 rata  to  the  States,  and  the  actual  dis-
 tribution  is  done  by  the  Director  of
 Industries  of  the  State.  The  Govern-
 ment  of  India  has  no  machinery,  and
 should  not  have  any  machinery,  to  do
 the  distribution  in  the  States  because
 the  States’  Industries  Departments
 are  well  organised  for  that,  and  by
 and  large  they  function  fairly  effi-
 ciently.  But  the  basic  question  they
 cannot  get  over.

 4  hrs,

 Take  the  simple  example  of  pig
 iron.  It  is  in  short  supply  for  small
 foundries  particularly.  We  have  not
 got  it.  The  Minister  of  Heavy  Indus-
 tries  and  Steel  is  considering  the
 question  of  importing  a  little  bit  this
 year.  Lake  that  in  many  things  we
 are  short  because  we  cannot  cope
 with  the  demand  as  it  grows.
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 Shri  Heda:  Js  it  not  a  fact  that  pro- Portionately  there  is  greater  cut  for
 the  small  industries?

 Shrj  Kanungo;  No.  I  have  gone  into it.  There  is  a  little  dichotomy,  be-
 cause  from  the  quantity  “X”  of  a
 Tare  material  available,  we  want  to
 get  the  best  return  in  the  ultimate
 products.  The  ultimate  Product  has
 Bot  to  be  thought  of.  Let  us  take
 the  simple  example  of  brass  sheets.
 If  I  have  to  decide  the  priority  bet-
 ween  utensil-making,  thali-katori-
 making,  and  plates  for  making  elec-
 trical  equipment,  to  which  should  I
 Or  anybody  give  preference?  This
 is  the  type  of  thing  which  is  happen-
 ing.

 I  find  that  in  the  last  four  years,
 in  spite  of  all  these  shortages,  the
 production  in  small  scale  industry  es-
 tablishments  has  increased  by  64  per
 cent.  So,  that  is  something.  Some-
 body  was  mentioning  about  a  pat  on
 the  back.  It  is  for  you  to  judge
 whether  Government  deserveg  it  or
 not.

 Dr.  Singhvi  mentioned  about  a
 small  matter—I  am  coming  to  the
 Policy  later—about  some  letter  he
 had  written  to  me.  That  is  about
 the  salt  distribution  in  the  Sambhar
 Lake  area.  I  am  sorry  he  is  not  here.
 All  I  can  say  is  that  I  have  gone  into
 the  matter,  and  there  has  been  no  in-
 justice  in  it.  I  myself  have  gone  to
 Sambhar.  One  point  that  I  want  to
 make  clear  is  that  while  I  would  al-
 ways  help  the  genuine  trader,  I  am
 not  going  to  countenance  speculators
 and  men  who  are  _near-speculators.
 A  large  body  of  that  type  had  grown
 up  in  that  trade,  and  I  believe  in  the
 course  of  a  couple  of  years  it  will  be
 straightened  out,

 Dr.  Singhvi  also  mentioned  about
 NIDC,  and  how  they  are  conducting
 their  consulting  service.  When  the
 plants  come  up,  as  some  of  them  will
 in  the  course  of  a  couple  of  years,  it
 will  be  time  to  judge  whether  the
 consulting  work  of  the  NIDC  bureau
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 has  been  satisfactory  or  not.  As
 far  as  the  Heavy  Electrical  Engineer- ing  situation  is  concerned,  the  NIDC was  not  concerned  at  all.  ‘The  soil
 testing  was  done  by  the  Government of  Bihar.

 Shri  Basappa  (Tiptur):  He  also
 referred  to  the  bad  State  of  affairs
 in  the  National  Productivity  Council
 in  the  absence  of  Shri  Lokanathan and  Shri  H.  V.  R.  Iengar  from  Delhi.

 Shri  Kanungo:  I  thank  him  for  re-
 minding  me.  He  asked  about  the
 commitment  of  Government.  Govern-
 ment’s  commitment  is  Rs.  20  lakhs
 Per  year,

 The  main  function  of  the  Produc-
 tivity  Council  is  not  to  help  people
 to  go  about  on  jaunts,  fellowships
 and  all  that.  Its  main  function  is
 servicing  the  industrial  establish-
 ments  in  the  country,  and  I  am  proud
 of  its  work  in  this  respect.  l  do  not
 have  the  time  to  go  into  it.  If  some
 hon.  Member  raises  a  discussion  on
 the  Report  of  the  National  Producti-
 vity'  Council,  we  can  go  into  details.
 But  I  may  give  you  One  example.  In
 the  Bharat  Electronics,  the  experts
 of  the  National  Productivity  Council
 were  able  to  increase  productivity
 more  than  60  per  cent  with  the  use
 of  the  same  materials,  same  machines
 and  same  personnel,

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh
 (Parbhani):  That  highlights  how
 much  wastage  there  has  been.

 Shri  Kanungo:  It  is  not  wastage.
 It  merely  shows....

 Shri  Basappa:  The  Chairman  of  the
 Productivity  Council  is  somewhere
 in  Madras,  he  is  not  able  to  attend
 to  the  work  here.

 Shri  Kanungo:  The  main  charge
 was  that  there  was  favouritism  in  the
 selection  of  personnel  for  going  on
 fellowships,  study  tours  etc.  I  have
 myself  looked  into  it.  There  wil!  be
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 disappointments  no  doubt  because  it
 there  are  six  fellowships,  there  are
 600  applicants.  The  procedure  is
 simple.  The  local  Productivity
 Council  submits  names,

 Shri  Basappa;  I  was  referring  cnly
 to  the  organisation,  not  the  other
 things.  2  mean  the  _  irregularities
 committed  by  the  Executive  Director.

 Shri  Kanungo:  This  is  Dr.  Singhvi’s
 allegation.

 The  local  Productivity  Council
 sends  its  recommendations  about  per-
 sons  of  the  proper  type,  the  require-
 ments  being  settled  before  by  the
 National  Council.  Then,  all  the  re-
 commendations  of  the  local  Councils
 are  got  together,  they  are  screened.
 Then  those  who  are  eligible  are  list-
 ed,  and  a  committee  of  the  National
 Council  goes  round  the  country
 interviewing  these  applicants,  and
 they  take  the  help  of  the  local  Pro-
 ductivity  Council  also.  Ultimately
 after  the  interviews,  they  grade  the
 persons  whom  they  have  interviewed,
 their  attainments  and  all  that  and
 according  to  the  grades,  the  men  are
 selected.  To  my  mind,  the  proce-
 dure  is  very  good,  and  I  do  not  think
 that  there  is  room  for  nepotism  by
 anybody.

 Shri  S.  M.  Banerjee;  There
 room  for  improvement?

 is  no

 Shri  Kanungo:  I  wish  somebody
 could  suggest  improvements,  but  I
 have  seen  the  scheme,  and  I  _  have
 been  told  by  consultants,  that  it  is
 the  best  that  could  be  thought  of
 under  the  circumstances,

 About  the  organisation  of  the  Na-
 tional  Productivity  Council,  it
 largely  functions  through  the
 local  Productivity  Councils.  It  is
 provided  that  the  Chairman  should
 be  an  honorary  person.  In  any:  case,
 the  last  Chairman,  Shri  H.  V.  R.
 Tengar,  has  done  splendid  work  dur-
 ing  his  tenure.  He  resigned  and  ask-
 ed  to  be  relieved....

 Shri  Basappa:  Why  did  he  resign
 and  ask  to  be  relieved?  Because
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 things  were  not  happening  quite  cor-
 rectly,

 Shri  Kanungo;  Shri  H.  V.  R.  Iengar
 is  an  old  friend  of  mine,  and  we
 should  not  read  into  the  event  more
 than  what  he  has  said,  namely  that
 his  private  commitments  were  so
 much  that  he  could  not  devote  to  it
 that  much  time  which  he  thought
 conscientiously  he  should.  I  sup-
 Pose  most  of  the  Members  are  fami-
 liar  with  the  constitution  of  the
 Council  and  all  that.  In  any  case,
 if  anybody  is  interested,  a  debate  can
 be  raised  on  the  annual  report.

 About  the  mysteries  of  the  Jicens-
 ing  system,  there  is  absolutely  no
 mystery  about  it.  The  fact  is  that
 those  industries  which,  according  to
 our  Plan,  have  the  highest  priority
 dv  not)  necessarily  offer—sometimes
 they  do  offer—high  profits.  There-
 fore,  last  year  Shri  Reddy  listed  about
 22  industries.  He  announced  that
 they  would  be  treated  as  priority  in-
 dustries,  and  that  applications  in  res-
 pect  of  those  industries  would  be  en-
 tertained.

 We  have  got  another  device.  Where
 the  targeted  capacity:  has  been  reach-
 ed,  a  list  is  published  from  time  to
 time  stating  that  these  industries  are
 filled  up,  nO  more  applications  will
 be  considered  in  them.  They  are
 straightway  rejected.  So,  we  nave
 got  on  the  one  hand,  preferred  indus-
 tries,  and  on  the  other  those  that  are
 not  necessary  at  the  moment.

 After  the  Swaminathan  Commit-
 tee’s  Report,  we  have  produced  an-
 other  list,  according  to  the  recom-
 mendations  of  that  Committee,  which
 we  call  key  industries  where  produc-
 tion  has  lagged  behind,  where  capa-
 city  is  urgently  necessary,  and  there,
 a  system  of  co-ordination  has  been
 evolved  by  which  a  letter  of  intent  is
 issued  straightway  after,  of  course,
 preliminary  enquiries.  All  the  items
 of  capital  issue  and  capital  goods  and
 all  that  is  tied  up  so  that  this  will
 be  facilitated.  But  this  is  available
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 [Shri  Kanungo}
 only  for  he  key  industries  which  we
 have  in  our  priority  list.  I¢  anybody
 comes  for  the  manufacture  of  tooth
 Paste  or  something  like  that,  naturul-
 ly  there  is  ne  priority.  Considering
 the  limited  foreign  exchange  for
 capital  goods,  you  will  agree  that  we
 have  to  discriminate  and  it  must  be
 spent  very:  carefully.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  When  is
 Mr.  Chopra  going  to  submit  his  re-
 port?

 Shri  Kanungo:  I  am  not  concern-
 ed  with  it  any  more.  I  am  sorry  to
 say  that  it  is  curious  that  the  alle-

 ‘gations  which  Mr.  Bhattacharya
 made  were  repetitions  of  pseudonym-
 ous  and  anonymous  petitions  which
 could  be  traced  to  Dalmia-Jain  group
 against  Mr.  Chopra.  I  can  categori-
 cally  say  that  the  allegations  are  en-
 tirely  wrong.  The  attempt  is  to
 blackmail  a  person  whom  the  Gov-
 ernment  has  employed.  In  any  case
 the  Vivian  Bose  Commission’s  report
 has  no  relation  with  Mr.  Chopra's  en-
 quiry.  The  Finance  Minister  is  in
 charge  of  the  Company  Law  admunis-
 tration  and  he  is  taking  energetic
 steps  and  he  will  be  able  to  report  to
 the  House  in  due  time.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  According  to
 his  information,  there  were  certain
 cases  pending  against  Mr.  Chopra;
 there  was  an  enquiry  by  the  Spe-
 cial  Police  Establishment  against
 Mr.  Chopra.  He  also  enquired  whether
 it  was  a  fact  that  Mr.  Chopra  was
 paid  Rs.  80  per  day  which  no  other
 people  get.  We  want  information  on
 these  points.

 Shri  Kanungo;  The  allegation  was
 that  Mr.  Chopra  was  liquidator  of  a
 company  which  did  not  exist  or  did
 not  submit  any  accounts  or  some-
 thing  like  that.  It  is  wrong;  I  am
 sorry  that  Mr.  Bhattacharya  has  been
 wrongly  informed  and,  curiously  en-
 ough,  this  is  the  type  of  allegation
 which  comes  from  the  Dalmia-Jain
 sources,
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 Shri  S.  M.  Banerjee:  Is  he  not  Paid Rs.  80  per  day?

 Shri  Kanungo:  Yeg.

 Shri  8.  M.  Banerjee:  Then  he  will
 not  submit  his  report  soon.

 Shri  Kanungo:  It  is  for  you  to
 judge.  First-class  auditors  when  ap-
 Pointed  are  -entitled  to  charge  even Rs.  l00  per  hour,  if  you  want  to
 know  that.

 That  reminds  me  of  Dr.  Lohia,  Sir, and  for  once  I  agree  with  Dr.  Lohia
 that  socialism  and  progress  are  Possi- ble  only  with  higher  production.  I
 do  not  agree  with  the  methods  which
 Dr.  Lohia  suggests  The  other  idea
 of  Dr.  Lohia  is  the  nationalisation  of
 the  profession  of  audit.  Much  litera-
 ture  has  grown  round  the  world  on
 this;  that  is  just  absurd.

 Shri  Dinen  Bhattacharya:  It  is  a
 very  good  suggestion.  You  do  not
 want  to  end  corruption?

 Shri  Kanungo:  I  am  glad  that  Mr.
 Bhattacharya  agrees  with  Dr.  Lohia.
 I  have,  I  hope,  been  able  to  explain
 the  so-called  mysteries  of  licensing
 policy,  I  may  tell  Shri  Heda  that
 trafficking  in  licence  is  not  possible
 because  in  the  key  sector  we  have  to
 induce  people  to  ask  for  licences  be-
 cause  there  are  no  industrial  licenc-
 es  which  are  as  profitable  as  before.
 Obviously  when  an  individual  applies
 for  a  licence,  quite  often  he  says  he
 is  going  to  float  a  company  but  there
 may  be  cases  as  Mr.  Heda  says  of
 company  changing  hands.  If  that  has
 been  done,  I  would  request  Mr.  Heda
 to  give  me  some  indication  and  I  will
 certainly  go  into  it,  but  I  think  there
 are  no  chances  of  such  things  hap-
 pening.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  I  did  not
 speak.  May  I  put  a  question?  ls  it
 a  fact  that  a  person  who  has  been
 appointed  as  the  chairman  of  the
 British  India  Corporation  is  also  the
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 chairman  of  the  IAC  and  another
 corporation  at  Bareilly?  Why  is  it
 that  this  particular  gentleman  has
 been  selected  to  become  the  chairman
 of  all  three?  Is  it  a_  political  hat-
 trick  or  what?

 Shri  Kanungo;  I  think  ithe  hon.
 Member  should  address  or  give  notice
 of  the  question  to  the  appropriate
 Ministry.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  He  is  concern-
 ed  with  BIC.

 Mr,  Chairman:  He  said  that  he  did
 not  know.

 श्री  तुलशी  दास  जाधव:  जिनके  पास
 चार  पावर  लूम्स  हंते  हैं  तो  पिता  की

 मृत्यु  के  बाद  उनकी  विरासत  स्वाभाविक
 तोर  पर  उस  के  लड़कों  को  चली  जाती  है
 तब  भी  उस  पर  एक्साइज  ड्यूटी  बिठाते  हैं,
 तो  ऐसा  क्‍यों  क्रिया  जाता  है  और  उसे  माफ़
 क्यों  नहीं  किया  जाता  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  वारिस  का  सवाल
 ग्रभी  उठा  नहीं  है  ।

 श्री  तुलशी  दास  जाधब  :  पिता  के  मरने
 के  बाद  जब  उस  के  लड़के  उसके  श्रन्दर  जाते
 हैं.

 श्बी  कानूनगो  :  उस  वक्‍त  देखा  जायगा  |

 Shri  Shivaji  Rao  Ss.  Deshmukh:
 The  point  about  the  two  power-
 looms  and  four  powerlooms  was  not
 that  there  was  no  transfer,  fake  or
 real,  since  -4-96l  Since  ‘1-4-1961
 there  was  a  ban  on  fresh  licensing  of
 units  of  more  than  4  powerlooms  and
 since  the  powerlooms  which  were
 dutiable  prior  to  that  date  were
 there,  why  did  the  Ministry  bring  in
 the  mystery  of  -4-96l  and  insist
 upon  notification  that  licence  issued
 after  that  date  will  be  dutiable?

 Shri  Kanungo;  I  have  tried  to  ex-
 plain.  All  legitimate  powerlooms
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 have  been  registered  long  before.
 Anything  after  this  particular  date
 means  that  it  is  being  transferred
 mala  fide.

 Shri  Shivaji  Rao  8.  Deshmukh:  No,
 no;  the  point  is  this.  Dutiable  and
 non-dutiable  powerlooms  have  been
 carefully  examined  and  listed.  What
 is  the  necessity....

 Shri  Kanungo:  Those  who  have
 tax-marks  need  not  fear.

 Shri  Heda:  When  a  larger  power-
 loom  unit  becomes  uneconomic,
 naturally  there  is  no  choice  but  to
 transfer  it  and  only  the  smaller  units
 purchase  it.  Where  it  is  a  fake  case,
 it  is  quite  different  but  when  the
 larger  unit  was’  remaining  idle  for
 months  and  then  it  was  sold,  even
 then  the  same  plea  is  taken.

 4.9  hrs,

 {[Mr.  Deputy-SpEAKER  in  the  Chair]

 Shri  Kanungo:  I  would  expect  a
 suggestion  from  Mr.  Heda  and  I  will
 then  argue  with  him.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  now
 Put  all  the  cut  motions  to  the  vote  of
 the  House.
 All  the  cut  motions  were

 negatived.
 put  and

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 ‘That  the  respective  sums  not
 exceeding  the  amounts  shown  in
 the  fourth  column  of  the  Order
 Paper,  be  granted  to  the  Presi-
 dent,  to  complete  the  sums  neces-
 sary  to  defray  the  charges  that
 will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3lst
 day  of  March,  965  in  respect  of
 the  heads  of  demands  entered  in
 the  second  column  thereof  against
 Demands  Nos.  57—60  and  729
 relating  to  the  Ministry  of  In-
 dustry.”

 The  motion  was  adopted.
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 [The  motions  for  Demands  for  President  to  complete  the  sum  ne-
 Grants  which  were  adopted  by  Lok  cessary  to  defray  the  charges
 Sabha,  are  reproduced  below—Ed.]

 DemanpD  No,  57—MINISTRY  OF
 INDUSTRY

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  34,35,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Ministry  of  Industry’.”

 DEMAND  No.  58—INDUSTRIEs
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs.  16,97,90,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  wil]  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Industries’,”

 DemaAnp  No.  59—SA.LT

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  51,35,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  wil]  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Salt’.”

 DemAnp  No,  60—OTHER  REVENUE  Ex-
 PENDITURE  OF  THE  MINISTRY  OF

 INDUSTRY

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  28,52,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  wil]  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3ist  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Other  Revenue  Expenditure  of
 the  Ministry  of  Industry’.”

 Demand  No.  29—CarrraL  OUTLAY
 OF  THE  MrnIstTry  OF  InpusTRY

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  2,86,29,000  be  granted  to  the

 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Capital  Outlay  of  the  Ministry
 of  Industry’,”

 Ministry  oF  Works,  Housinc  AND
 REHABILITATION

 Mr.  Deputy-Speaker:  We  will  now
 take  up  the  Demands  of  the  Ministry
 of  Works  Housing  and  Rehabilitation,
 Seven  hours  are  allotted.  Those  who
 want  to  move  cut  motions  will  please
 send  slips  to  the  Table.

 I  will  first  place  the  Demands  before
 the  House.

 DEMAND  No.  90—MINISTRY  OF  WorRKs,
 HOvusING  AND  REHABILITATION

 Mr.  Deputy-Speaker:  Motion  moved:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  42,75,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation’.”

 Demanp  No.  9!—Pusiic  Works
 Mr,  Deputy  Speaker:  Motion  mov-

 ed:
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs.  30,98,53,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  wil]  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3ist  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Public  Works’.”
 DemaAnpd  No.  92—STATIONERY  AND

 PRINTING

 Mr.  Deputy-Speaker:  Motion  moved:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  10,58,47,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
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 cessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3ist  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Stationery  and  Printing’.”
 DEMAND  No.  93—EXPENDITURE  ON

 DispLacep  PERsons
 Mr.  Deputy-Speaker:

 ed:
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs.  7,74,85,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  wil]  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3ist  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Expenditure  on  Displaced  Per-
 sons’.”
 DEMAND  No.  94—OTHER  REVENUE
 EXPENDITURE  OF  THE  MINISTRY  OF
 Works,  Housine  anD  REHABILITATION
 Mr.  Deputy-Speaker:

 ed:
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs.  83,04,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Other  revenue  expenditure  of
 the  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation’.”

 Demand  No,  4l—Caprra,  OvtTLay
 on  Pusric  Works

 Mr,  Deputy  Speaker:
 ed:

 Motion  mov-

 Motion  mov-

 Motion  mo--

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  8,66,49,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Capital  Outlay  on  Public
 Works’.”
 Demanp  No.  42—De.uI  CAPITAL

 OvuTLay
 Mr.  Deputy-Speaker:

 ed:
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs.  22,63,32,000  be  granted  to  the

 Motion  mov-
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 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Delhi  Capital  Outlay’.”

 DEMAND  No.  43—OrnHer  CapPrraL
 OuTLay  oF  THE  MINISTRY  oF  WorKs,

 HOousING  AND  REHABILITATION

 Mr.  Deputy-Speaker:  Motion  mov-
 ed:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  7,90,12,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum  ne-
 cessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3st  day  of  March,  1965,  in  respect
 of  ‘Other  Capital  Outlay  of  the
 Ministry  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation’.”

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri  (Ber-
 hampur):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,
 in  discussing  the  Grants  relating  to
 the  Ministry  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation,  I  will  not  be  concern-
 ed  sO  much  with  the  works  and
 housing  part  of  the  Ministry  as  with
 the  rehabilitation  part.  Only  this
 morning,  we  have  been  supplied  with
 a  brochure  detailing  with  photographs
 and  plans  the  various  stately  build-
 ings  that  are  coming  up  in  the  capital
 city  of  Delhi  and  other  places.  I
 would  have  very  much  liked  if  instead
 of  all  this  money  being  put  in  these
 stately  and  super-costly  buildings,  the
 money  were  diverteg  to  rehabilitation,
 rehabilitation  not  only  of  the  refugees
 but  also  of  the  derelict  and  poor
 people  all  over  the  country.

 Having  said  that,  I  come  to  the
 problem  of  rehabilitation  proper,  and
 to  that  part  of  the  rehabilitation  work
 which  relates  to  West  Bengal  and  to
 refugees  coming  from  East  Pakistan
 The  report  of  the  Ministry  supplied
 to  us  has  divided  the  problem  of  re-
 habilitation—the  rehabilitation  of  dis-
 placed  persons  from  East  Pakistan—



 9263  Demands

 {Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri]
 into  two  parts:  one  is  the  residuary
 problem  of  the  people  who  have  al-
 ready  come  to  West  Bengal  and  e]se-
 where  from  East  Pakistan  and  the
 other  is  the  problem  of  new  migrants
 from  East  Pakistan  who  have  started
 coming  just  now.  But,  in  order  to  un-
 derstand  the  proportion  and  _  the
 magnitude  of  the  problem  with  which
 we  are  confronted,  I  think  it  is  ne-
 cessary  to  relate  the  background  of  cer-
 tain  facts  with  which  this  Ministry
 is  not  directly  concerned.  But,  as  we
 have  been  informeg  through  the  broc-
 hure  on  new  migrants—the  report  on
 the  fresh  influx  of  migrants  from
 Pakistan—it  was  the  decided  policy  of
 the  Government  to  regulate  the
 migrants  from  East  Pakistan  as  much
 as  possible,  and  this  they  did,  under
 the  terms  of  the  agreement  arrived  at
 with  the  Government  of  Pakistan  at
 the  ministeria]  level  in  the  year  1956.
 From  that  time  onwards,  it  seems  the
 only  categorie,  of  people  who  were
 alloweq  to  come  were,  orphans  with
 no  guardians  in  Fast  Pakistan,  un-
 attached  women  and  widows  with  no
 livelihood  in  Pakistan,  wives  joining
 husbands  in  Pakistan,  grown-up  girls
 going  to  India  for  marriage,  (the
 migration  certificates  in  such  2852९  to
 be  issueg  only  to  the  girls  concerned),
 families  ving  in  isolateq  pockets,
 members  of  split  families,  etc.  and
 persons  whose  near  relations—this  is
 the  last  category—on  whom  they  are
 entirely  dependent  are  in  India.  That
 ic  to  say.  excepting  for  these  people,
 this  exceptional  category  of  people.
 all  others  were  penerally  not  cranted
 any  migration  certificate.  That  was
 the  accepted  policy  of  the  Govern-
 ment.  Instructions  were  issued  ac-
 cordinelvy.  But  what  happened  in  the
 meantime?  This  was  I  think,  in
 1956.  Then.  some  decision  was  taken
 at  the  Darieeling  Conference  in  Nov-
 ember.  1957.  and  from  Ist  March.  958
 these  new  regulation,  ahout  migration
 came  into  operation.  In  spite  of  all
 these  things.  and  in  spite  of  their
 agreement  with  the  Government  of
 Pakistan,  what  happened?
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 We  are  informed  in  the  brochure  that
 in  this  conference—that  is,  the  can-
 ference  which  wag  held  in  Dacca  in
 May,  956—the  Pakistan  Government
 solemnly  undertook  to  take  various
 steps  to  produce  a  sense  of  security  in
 the  minds  of  minority  communities  in
 East  Pakistan.  But  what  was  the  re-
 sult?  Let  me  read  from  the  report  of
 the  Ministry  of  External  Affairs  for
 1962-63.  Therein,  jt  is  mentioneg  very
 clearly  that  in  spite  of  the  fact  that
 we  had  the  950  Prime  Ministers’
 agreement  with  Pakistan,  in  spite  of
 the  fact  that  in  1956,  again,  the  Pakis-
 tan  Government  held  out  so  solemn
 pledges  to  protect  the  minorities,  “the
 condition  of  the  minority  communities
 in  East  Pakistan,  however,  continues
 as  in  the  last  year,  to  be  unsatisfac-
 tory.  There  were  serious  communal
 riots  in  Khulna,  Jessore  and  Gopal-
 ganj  where  the  minority  communities
 suffered  loss  in  both  life  and  property.
 Besides  these  serious  communal
 troubles,  report,  of  offences  against
 the  person  and  property  of  the  mem-
 bers  of  the  minority  community  con-
 tinueg  to  be  received  throughout  the
 year.”  Because  the  External  Affairs
 Ministry  is  not  concerned  with  rehabi-
 litation,  it  did  not  mention  that  from
 Gopalganj  alone  thousands  of  people
 belonging  to  the  Scheduled  Castes
 came  over  to  India,  but  because  of  the
 decision  that  had  been  arrived  at,
 namely,  not  to  give  any  rehabilitation
 benefits  to  the  neople  who  come  after
 Ist  March,  1958,  these  peoPle  were
 literally  stranded.  I  myself  took  up
 the  matter  with  the  Rehabilitation
 Commissioner  of  West  Bengal  Govern-
 ment,  but  they  said  that  their  hands
 were  tied  and  so  they  could  not  do
 anything.

 In  spite  of  these  things,  in  spite  of
 these  solemn  assurances,  and  in  spite
 of  all  the  restriction.  put.  neither  the
 influx  of  minorities  stopped  nor  the
 riots  or  violence  against  the  mincrities
 stopped,  Year  after  vear.  mierants
 are  pouring  in.  In  96i-62  more  than
 13,000  people  arrived.  Then,  in  t
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 next  year,  about  11,000  people  arrived
 in  spite  of  ali  restrictions.  The  latest
 report  of  the  External  Affairs  Minis-
 try  says  that  about  45,700  refugees
 ‘came  over  to  India  in  1963.  That  is,
 all  these  people  continueg  to  come  in
 spite  of  all  restrictions  put,  with  or
 without  migration  certificate.

 Ang  now,  what  has  happened  in
 Pakistan?  After  January,  1964,  people
 have  started  coming  in,  almost  with
 the  onrush  of  a  flood-tide,  The  report
 on  the  fresh  influx  of  migrants  has
 mentioned  that  about  5,000  persons  are
 entering  India  daily,  some  with  migra-
 tion  certificates  ang  some  without
 them.  But  not  only  this  Ministry  but
 the  Government  as  a  whole  must
 take  note  of  the  fact  that  the  morale
 of  the  minorities  in  East  Pakistan  is
 completely  broken  and  shattered.
 They  will  not  live  there,  The  figure
 ‘of  5,000  is  perhap.  baseg  on  the  figures
 collected  at  the  Government  reception
 centres.  But  the  fact  is  that  almost  at
 every  border  point,  people  are  cross-
 ing  over.  Not  only  at  the  Petrapole-
 Benapole  border,  not  only  at  the
 Hasanabad  porder  in  24  Parganas,  not
 only  at  the  Gede-Banpur  border.  but
 everywhere  people  are  crossing  the
 border.  I  come  from  a  border  dis-
 trict,  Murshidabad  and  I  can  say  that
 even  before  these  January  distur-
 ances  in  Murshidabad  itself  already
 in  962  ang  1963,  after  the  Rajshahi

 -viots,  nearly  15,000  to  20,000  people  en-
 tereq  from  North  Bengal.  Most  of
 them  are  still  there.  They  have  not
 been  given  any  rehabilitation  benefits.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Surely,
 Mr.  Deputy-Speaker,  you  will  agree
 that  when  my  colleague  Mr.  T.  K.
 Chaudhuri  is  speaking,  we  must  have

 ~quorum  in  the  House.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  bell  is
 being  rung  Now  there  is  quorum.
 He  may  continue.

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:  4s
 |  was  saying,  the  morale  of  the
 minorities  in  East  Pakistan  is  com-

 ji  (Ai)  LSD.—4
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 pletely  shattered  under  the  conditions
 as  obtain  in  East  Pakistan  today.  I
 do  not  know  what  would  be  the  result
 of  the  Home  Ministers’  Conference
 that  is  scheduled  to  take  place  very
 soon.  But  already  more  than  2  lakhs
 of  people  have  arrived,  According  to
 the  very  moderate  and  modest  figures
 of  the  Ministry,  5000  people  are  en-
 tering  daily.  I  might  tell  the  Govern-
 ment  and  the  House  that  they  must
 be  prepared  for  the  arrival  of  at  least
 2  million,  ie,  20  lakhs  of  people  in
 the  course  of  this  year  alone.  For  the
 time  be:ng,  because  of  lack  of  facilities
 for  safe  transit  and  also  partly  due  to
 the  fact  that  facilities  of  obtaining
 migration  certificates  are  still  very
 much  restricted  in  spite  of  a  little
 liberalisation  and  because  of  the  fact
 that  there  are  no  migration  offices

 [ outside  Dacca,  because  of  all  these
 reasons,  migration  is  still  very  low.'/%
 Only  people  who  live  near  the  borders  ,|"
 are  trying  to  cross  over  without  mig-  Me
 ration  certificates.  \

 ———_*  hes

 The  information  that  I  have  at  my
 disposal  leads  me  to  believe  that  in
 the  course  of  the  next  two  or  three
 months,  big  jathas  consisting  of
 the  entire  Hindu  population  of  whole
 villages  will  start  moving  without
 migration  certificates,  even  without
 the  assurance  of  safe  transit  facilit-
 ies,  only  putting  their  hope  in  the
 security  of  numbers  because  they
 find  life  wholly  impossible  there.  So,
 I  insist  that  the  plan  of  rehabilitation
 of  new  migrants  should  be  made  on
 that  basis,  on  the  basis  of  2  million
 people,  at  a  very  modest  estimate,
 in  course  of  this  year  alone.

 IT  have  a  few  suggestions  to  make
 here,  The  Home  Ministers  conference
 i;  meeting  soon.  If  we  want  to  put
 a  stop  to  this  process,  We  have  @
 right  to  ask  of  the  Pakistan  Gov-
 ernment  why  with  effect  from  1961,
 they  took  the  decision  unilaterally  to
 abolish  the  Minorities  Ministry  in
 Pakistan,  which  they  were  bound  to
 maintain  under  the  Nehru-Liaquat-”
 Ali  agreement.  We,  on  our  part,
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 [Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri]
 instead  of  lodging  a  protest,  simply
 abolished  our  own  Minorities  Mini-
 Stry  and  in  this  way  minorities  on
 both  sides  of  the  border  were  left
 without  whatever  little  protection
 they  had  under  the  Nehru-Liaquat
 Ali  agreement.  So,  my  first  sugges-
 tion  is  that  this  matter  should  be
 taken  up  at  the  ministerial  level
 conference  which  is  taking  place
 within  a  few  days.

 With  regard  to  migration  certificat-
 es,  because  this  Ministry  is  directly
 concerned,  I  have  to  inform  them
 that  a  good  deal  of  discontent  is
 prevailing  on  account  of  the  restric-
 tions  that  stil]  obtain  with  regard  to
 the  issue  of  migration  certificates.
 I.  have  already  related  the  categor-
 ies  who  were  given  migration  certi-
 ficates  formerly.  Now,  after  lib-
 eralisation,  four  new  categories  have
 been  added:  Girls  of  marriageable
 age,  families  seriously  affected  due  to
 arson,  looting  ang  killing,  petty  trad-
 ers  who  have  lost  their  wherewithal
 as  well  as  industrial  labour,  skilled
 or  unskilled  and  cases  at  the  Deputy
 Commissioner’s  discretion.  Accord-
 ing  to  my  information,  he  chooses  not
 to  exercise  any  discretion  in  this
 matter.  Already  in  this  House  many
 instances  have  been  related  about
 the  complaints  of  the  intending  mig-
 rants,  about  the  treatment,  the
 misbehaviour,  they  receive  at  the  hands
 of  our  migration  officers  in  Dacca,
 I  do  not  want  to  recount  those  com-
 plaints,  but  I  must  demand  of  the
 Government  that  these  four  categories
 which  they  have  added  hardly  meet
 the  needs  of  the  situation.  They
 must  liberalise  the  conditions  still
 further  and  make  it  possible  for  all
 those  who  cannot  live  there  to  come
 away.  There  must  be  a  categorical
 statement,  if  not  from  this  Ministry
 from  some  other  Ministry  which  is
 more  directly  concerned.  J  know
 what  are  the  sentiments  of  the  hon.
 Minister  himself.  But  he  is  here  as
 the  spokesman  of  the  Government.
 The  Government  as  a  whole  must
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 make  the  position  absolutely  clear,
 so  that  there  may  be  no  cause  for
 discontent.  A  definite,  positive statement  is  called  for  in  regard  to
 this.

 Then  I  come  to  the  problem  of
 reception  arrangements,  The  present arrangements  at  reception  centres
 are  absolutely  inadequate.  Recently
 sOme  journalists  were  taken  to  all
 these  places  and  they  have  all  re-
 Ported  more  or  less  unanimously  that
 reception  arrangements  are’  wholly
 unsatisfactory  and  inadequate  and,
 whatever  reception  points  we  have  at
 two  or  three  important  border
 stations.  We  must  take  note  of  the
 fact  that  migration  is  taking  place  and
 People  are  crossing  over  the  border
 at  various  points  in  North  Bengal,  in
 Malda,  in  West  Dinajpur  and
 Murshidabad.  If  the  Ministry  can-
 not  open  reception  centres  in  all  these
 districts,  the  district  officers  should
 be  instructed  to  open  some  kind  of
 reception  centres  and  use  the
 administrative  machinery  there  to:
 find  out  who  are  coming  ang  issue
 them  the  refugee  certificates  or
 identity  slips  which  the  Government
 have  decided  would  be  issued  to
 these  people.  These  things  should
 be  done  at  once  so  that  all  the  people
 who  come  there  can  be  careq  for,
 their  problems  can  be  comprehended
 and  the  total  size  of  the  problem  may
 be  known  to  the  Government.

 Now  I  come  to  the  problem  of
 their  rehabilitation.  It  is  as  yet  too
 early  to  talk  about  that.  Only  dur-
 ing  the  last  two  months  people  have
 started  coming  pell-mell.  In  our  re-
 ception  centre  at  Mana  50,000  people
 have  been  huddleg  together.  I  do  not
 blame  the  Government.  They  were
 not  prepared  for  it.  But  still,  with  @
 little  planning  and  with  foresight
 something  more  can  be  done  and  con-
 ditions  can  be  improved.  We  have
 seen  in  the  papers  reports  to  the  effect
 that  two  or  three  other  transit  camps
 are  going  to  be  opened.  This  brochure
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 also  informs  us  that  near  about
 Mana......

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member  should  try  to  conclude  now.

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:  Sir,
 I  will  take  a  little  time.

 Mr  Deputy-Speaker  He  has  al-
 ready  taken  22  minutes.

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:  I
 will  take  a  few  minutes  more  and  I
 will  finish,

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  may  tske
 two  minutes.

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:  I
 am  hastily  concluding.

 Mr.  Deputy-Speaker:  There  are
 other  parties  also.

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:  I
 know,  but  many  of  them  are  absent
 today.

 Now,  Sir,  I  was  saying  about  re-
 habilitation  and  reception.  I  would
 like  the  Government  to  take  a  se-
 cond  look  at  the  decision  which  they
 have  arrived  at  in  consultation  with
 the  Government  of  West  Bengal,  that
 nobody  would  be  kept  in  West  Ben-
 ga]  and  that  people,  would  be  taken
 directly  from  the  reception  centres  to
 Dandakaranya.  I  myself  come  from
 West  Bengal.  I  know  that  the  pres-
 sure  of  population  in  West  Bengal,
 excepting  Kerala,  is  the  highest.  But
 you  are  taking  to  Dandakaranya  only
 these  people  who  want  any  king  of
 Government  help.  Of  about  two  lakhs
 of  people  who  have  come  over,  about
 -1,25,000  would  be  in  West  Bengal  and
 of  them  you  have  taken  only  50,000
 people  or  something  like  that.

 The  Minister  of  Works  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  This  figure  of  2  lakhs  is
 for  Assam,  Tripura  and  West  Bengal
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 combined  together—about  85,000  per-
 song  in  Assam,  about  15,000  in  Tripura
 and  a  little  over  one  lakh  in  West
 Bengal—of  people  who  have  come
 over  from  East  Pakistan.  Of  them
 about  50,000  have  been  taken  to
 Mana.

 Shrj  Tridib  Kumar  Chaudhuri:
 That  is  what  I  am  saying.  Of  the
 people  who  have  come  to  West  Bengal
 only  those  who  want  Government
 help  have  gone  or  are  going  to  Danda-
 karanya  or  to  Mana.  But  the  people
 who  do  not  want  any  Government
 help,  are  there  in  the  State  itself,
 adding  to  the  floating  population,
 They,  perhaps,  go  to  their  relatives
 who  are  there.  Anyway,  you  cannot
 shut  your  eyes  to  the  fact  that  they
 have  become  ६  burden  on  the  econo-
 my  of  the  country.  You  have  to  do
 something  for  them  also.

 I  might  draw  the  attention  of  the
 hon.  Minister  to  a  scheme  prepared
 by  one  of  the  most  revered  and  res-
 pected  constructive  workers  in  West
 Bengal  and,  I  might  say,  in  the  whole
 of  India,  Shri  Satish  Chandra  Das
 Gupta.  He  is  in  the  capital  today.
 He  has  certain  schemes  which  deserve
 serious  consideration.  This  is  a
 nationa]  problem.  I  do  not  insist  that
 everybody  should  be  rehabilitateq  in
 West  Bengal.  West  Bengal  has  per-
 haps  reached  the  limit  of  its  capacity
 to  rehabilitate  many  more  people  un-
 der  the  present  economic  condition,  I
 am  very  glad  and  I  am  also  grateful,
 as  a  Bengali,  that  the  whole  nation
 has  responded  to  our  cry  and  has
 agreed  to  settle  the  refugee,  in  Bengal
 in  different  States  in  very  large  num-
 bers.  It  has  been  recognised  by  this
 whole  country,  by  this  Parliament  and
 also  by  the  Government  that  this  is  a
 national  problem.  New  lines  of
 thought  anq  new  ideas  must  be
 brought  to  bear  in  finding  a  solution
 for  this  problem.  I  was  very  much
 encouraged  the  other  day  to  see  in
 the  papers  a  report  that  the  Orissa
 Government  is  preparing  an  industrial
 scheme  for  rehabilitation  of  these  un-
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 fortunate  brothers  and  sisters  of  ours.
 It  was  also  informally  mentioned  by
 the  hon.  Minister,  the  papers  said—
 I  do  not  know  whether  he  was  report-
 ed  correctly—that  Rs.  34  crores  would
 be  required  for  this  purpose  and  that
 amount  would  be  granted.  I¢  indus-
 trialisation  is  also  taken  up  as  part
 of  our  rehabilitation  scheme,  then
 many  more  people  could  be  rehabili-
 tated  with  proper  planning  in  West
 Bengal  itself.  I  think  he  would  direct
 his  attention  to  all  these  facets  of
 this  problem.

 But  the  main  thing  which  the  Gov-
 ernment  must  do  is  to  size  up  the  pro-
 blem  from  now  onwards,  Two  mil-
 lion  people  would  come  over,  accord-
 ing  to  my  estimate,  in  the  course  of
 the  next  few  months,

 An  Hon,  Member:
 shocked.

 The  Minister  is

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:
 The  Minister  may  be  shocked,  but  that
 is  a  fact.  Only  the  other  day  he  said
 that  daily  3000  would  be  coming.  A
 few  days  back  he  said  that  it  would  be
 5000  daily.  According  to  my  estimate
 the  actual]  figure  of  daily  migration  is
 much  more.  If  the  number  of  people
 who  cross  over  at  all  other  points
 where  there  are  no  reception  centres
 is  also.  taken  into  account,  if  their
 number  is  also  computed,  the  number
 would  be  much  higher.  Therefore,  let
 us  not  be  staggered  and  overwhelmed
 by  this  problem.  We  may  be  stag-
 gered  just  now,  but  let  us  not  be  over-
 whelmed  by  this.  With  proper  plan-
 nine  ang  foresight  this  problem  can
 be  tackled.  And,  as  I  have  said  on
 other  occasion,  and  from  other  plat-
 forms,  this  must  be  tackled  on  a  war
 footing.  We  want  g  declaration  from
 the  Government  that  this  would  be
 tackled  so.

 श्रीमती  शहांक  मंजरी  (पालामऊ)  :

 उपाध्मक्ष  नहदय,  प्रादिवासियों  के  बारे
 में  मै ंकहना  चाहती  7  हजारी  बाग  जिला
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 aie  पालामऊ  में  जो  जंगल  में  बसते  हैं,  वे
 जंगल  के  निवासी  लोग  बहुत  गरीब  हैं.  झो-
 पड़ियों  में  रहते  हैं.  पेट  भर  दोनों  वक्‍त  उन
 को  खाने  को  नहीं  मिलता  हैं  7  न  उनके  बदन
 पर  कपड़ा  है  1  गरमी  के  मौसम  में  तपते  हुए
 झोंको  को  कैसे  वह  लोग  बर्दाश्त  करते  हैं  ।
 जाड़े  के  मोसम  में  जंगल  ही  उन  लोगों  को
 ग्रोह़ना  और  बिछौना  है  7  लकड़ी  जला  कर
 वह  लोग  रात  बिताते  हैं  ।  उन  बेचारों  को
 अब  लकड़ी  तो  क्यो  मिलेगी,  एक  पत्ता  तक

 तोड़ने  का  हुक्म  नहीं  है

 अब  जंगलों  में  कांटा  घेर  लिया  गया  है
 जिसके  कारण  मवेशियों  के  चरने  की  भी

 जगह  नहीं  है  -  जब  वे  लोग  लकड़ी  चुनने
 के  लिये  जाते  हैं  तो। 3न  के  हाथों  से  फारेस्ट
 गार्ड  लोग  उसे  छीन  लेते  हैं  एक  एक  रुपया

 घूस  सूते  हैं  तब  उन  को  छोड़ते  हैं  ।  प्रध्यक्ष

 महोदय,  औरतों  की  बेइज्जती  होती  है  और
 आदमियों  को  मार  पड़ती  है,  उन  से  अधिकारी

 घूस  लेते  हैं,  उ+  पर  मकदमा  चलाते  है  ।  इन
 बेचारों  के  पास  पैसा  नहीं  होता  इसलिये
 इन  की  सुनवाई  नहीं  होती  ।  इन  के  पास  पैसा

 नहीं  होता,  ये  क्या  कर  सकते  हैं  ।  ऐसे  गरीबों
 के  लिये  सरकार  को  कुछ  बन्दोबस्त  करना

 चाहिये  जिन  पर  हर  तरह  का  दुःख  और
 टैक्सी  का  बोस  है  |

 ग्राजादी  1  सब  को  मिली  ,  लेकिन
 जिन  के  पास  खाने  पहनने  और  रहने  को  धर

 नहीं  ऐसे  ले  गो  का  उल्टा  ढुद्रा  |  द्राजदी  के

 बदले  उनको  अपना  सर्॑स्व  खोतः  पडा  पर
 स्वतन्त्रता  नहीं  मिली  ।  यह  हाल  हें  बिहार
 के  गरीब  भाइयों  का  ।  सरकार  ने  बिहार
 की  जनता  को  कहा  था  कि  जिसके  पास  घर

 नहीं  होगा,  जमीन  नहीं  होगी,  उसको  जमीन
 दी  जायगी  और  घर  के  लिये  उसको  मदद
 दी  जाएगी,  जंगल  से  लकड़ी  दी  जाएगी,  बैल
 देंगे,  और  बच्चों  को  मुफ्त  पढ़ाया  जायेगा  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय,  कोरमा  में  एक  डैम
 बना  है  कुछ  साल  पहले  ।  उसके  लिये  जनता
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 का  सर्वेस्व  छीन  लिया  गया,  कितने  ही  गांव
 उजाड़  दिये  गये  हैं  7  इनमें  बहुत  से  हरिजन
 भी  थे  ।  इन  में  जो  गरीब  लोग  थे  उन  से  कहा
 गया  कि  तम  लोगों  को  रुपया  मिलेगा,  जमीन
 मिलेगी  घर  बनाने  के  लिये  शौर  उन  लोगों  को
 डेम  में  काम  मिल  जायेगा  ।  कितनों  को  एक

 दो  साल  तक  काम  मिला।  घर  बनाने  को  हर
 एक  को  तीन  तीन  सौ  रुपया  मिला  ।  लेकिन
 तीन  सौ  रुपए  मे  क्या  घर  बन  सकता  है
 जमीन  है  नहीं,  लकड़ी  है  नहीं  ।  वे  लोग  रुपया
 खा  गए  ।  लकड़ी  नहीं  मिली  जमीन  नहीं
 मिली  ।  इस  तरह  थे  लोग  दोनों  तरफ  से
 चले  गए  t  हरिजनों  के  लिये  दस  पन्द्रह  घर
 बने  तो  उनमें  पानी  की  सुविधा  नहीं  थी  ।

 एक  भारी  कुवा  बना  दिया  गया,  लेकिन
 उससे  दो  दो  तीन  तीन  औरतें  मिल  कर  पानी

 नहीं  निकाल  सकती  थीं  ।  इन  लोगों  ने  हजारी
 बाग  के  डिप्टी  कमिश्नर  साहिब  से  रिपोर्ट
 की  लेकिन  उनकी  किसी  ने  सुनवाई  नहीं
 की  ।  जो  लोग  मजदूरी  करते  थे  उन  को  दो
 साल  बाद  निकाल  दिया  गया  ।  जो  घर  हरि-
 जनों  के  लिये  बने  थे  वे  ट्टने  लगे  हैं  ।

 दिल्ली  में  इतने  बड़े  बड़े  मकान  बन  रहे
 हैं  ।  पटना  में  मिनिस्टरों  के  लिये  नौं  नौ
 लाख  के  मकान  बने  ।  लेकिन  गरीबों  के  लिये
 क्या  बना  ।  इन  लोगों  को  सिर्फ  तीन  तीन
 सौ  रुपया  मिला  ।  वह  भी  सब  को  नहीं  ।
 जिन  के  हाथ  में  प्रबन्ध  था  उनको  मालूम
 होगा  कि  वह  रुपया  कहां  'घला  गया  |  श्रभी
 तक  सरकार  की  तरफ  से  इस  की  एनक्वायरी
 भी.  नहीं  की  गयी  कि  कितनों  को  मिला  और
 कितनों  को  कुछ  भी  नहीं  मिला  ।  लोग  चिल्लाते

 रहे  कोई  सुनवाई  नहीं  हुई  ।  उनके  बच्चे  रेल
 लाइनों  पर  भीख  मांगते  देखे  जाते  हैं  ।

 सरकार  जमीन  वालों  को  कर्ज  देती  हूँ
 वाणिज्य  व्यापार  वालों  को  कर्ज  देती  है,
 लेकिन  इन  बेचारों  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  जाता  ।  मेरा  श्रनुरोध  हैँ  कि  इन  गरीबों
 को  कर्ज  दिया  जाय  जिससे  ये  लोग  झपना
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 घर  बना  सकें  1  ये  श्रब  तक  बिना  घर  के  रह
 रहे  हैं  ।

 पालामऊ  जिले  के  गरीबों  की  हालत
 दयनीय  है  ।  उनके  पास  न  घर  है  शर न
 जमीन  ।  वे  बहुत  दुःख  से  गुजर  कर  रहे  हैं  ।
 गरमी  में  किसी  गाछ  के  नीचे  सो  जाते  हैं
 या  किसी  के  दरवाजे  पर  रह  जाते  हैं,  गाछ
 के  नीचे  खाना  बना  कर  खा  लेते  हैं  ।  उनके
 पास  न  जमीन  है  न  घर  है  ।

 इस  श्राजादी  के  समय  में  कुछ  लोग  तो
 ऊपर  हो  गए,  लेकिन  कुछ  लोग  निहायंत
 गरीब  हो  गये  ।  और  जो  बीच  की  श्रेणी  के
 थे  वे  पिस  गये  1  पहले  सरकार  को  गरीबों
 का  ख्याल  करना  चाहिये  लेकिन  सरकार  उनका
 कोई  ख्याल  नहीं  कर  रही  है  |  सरकार  बड़े
 बड़े  कारखाने  लगा  रही  है  1  यह  रुपया  सरकार
 को  गरीबों  की  भलाई  के  लिये  लगाना  चाहिये
 था  ।  कारखाने  तो  प्राइवेट  कम्पनियों  भी
 चला  सकती  हैं  ।  सरकार  को  इस  काम  में
 पड़ने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।  आज  हिन्दुस्तान
 के  गरीबों  की  हालत  खराब  हो  रही  ह  |  सरकार
 को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 इसी  दिल्‍ली  में  गरीबों  के  घर  उजाड़े
 गए  ।  मैंने  खुद  देखा  है।  लाल  किले  के  पास
 हरिजन  लोग  रहते  थे  ।  हम  लोगों  को  उनकी

 हालत  देखने  भेजा  गया  था  1  वे  लग  गिड़-
 गिड़ा  कर  कहते  थे  कि  हम  को  मत  निकालो  ।
 इन  लोगो  के  लिये  घर  तो  बहुत  बन  रहें  हैं,
 लेकिन  इनका  किराया  इतना  अधिक  है  कि  ये
 लोग  दे  नहीं  सकते।  मेरा  सरकार  से  भ्रनुरोध
 है  कि  गरीबों  का  ख्य  ल  करें  और  उनकी  मदद
 करे  ।  हिन्दुस्तान  श्राजाद  हुआ  तो  सब  को
 प्राशा  थी  कि  हम  लोग  सखी  होंगे,  लेकिन
 जो  ऊपर  की  श्रेणी  के  लोग  थे  उन्होंने  किमी
 उपाय  से  कमाई  कर  ली  और  ऊंचे  हो  गए,
 लेकिन  जो  गरीब  थे  उनकी  हालत  निहायत
 खराब  हो  गयी  ।  जंगलों  में  रहने  वाले  लोगों
 की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता
 कोई  नहीं  देखता  कि  उनकी  बयो  हालत
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 [श्रीमती  शज्ञांक  मंजरी]
 है  t  मेरा  अनुरोध  है  कि  उनका  छयोल  किया
 जाए  ।

 Shri  A.  0.  Guha  (Barasat):  Mr.  De-
 puty-Speaker,  Sir,  this  Ministry  has
 got  two  departments—Works  and
 Housing  and,  secondly,  Rehabilita-
 tion.
 almost

 I  shall  concentrate  my  remarks
 exclusively  on  the  second

 department,  namely,  Rehabilitation
 Department.  But,  before  that,  I  would
 like  to  say  just  one  or  two  sentences
 about  the  other  department.  I  feel
 that  Works  is  almost  inextricably  con-
 nected  with  Supplies.  Without  sup-
 Plies,  works  cannot  proceed  properly.
 All  along,  the  arrangement  was  that
 Supplies  was  with  the  Works  Minis-
 try.  I  do  not  know  why  it  was  sepa-
 Tated.  It  was  not  for  any  adminis-
 trative  convenience  but  for  some  per-
 gonal  considerations.  I  think,  that  per-
 sonal  consideration  now  being  over,  it
 should  come  back  to  this  Ministry.
 45  hrs.  '

 About  housing,  big  houses  are  being
 constructed  and  beautiful  pictorial
 booklets  are  be‘ng  supplied  to  us;  but
 the  progress  as  regards  low  income
 group  housing  is  meagre,  very  meagre
 and  disappointing.  Something  more
 should  have  been  expected.  I  hope,
 more  vigour  will  be  put  in  that  res-
 pect.

 Another  point  is  about  the  Controller
 of  Printing  and  Stationery.  Last  time
 also  I  mentioned  it.  As  in  al]  techni-
 cal  departments,  here  also  I  feel  the
 Chief  Controller  of  Printing  and  Sta-
 tionery  should  be  a  technical  man.
 You  cannot  expect  a  CPWD  function-
 ing  with  a  Chief  Engineer  who  is  not
 a  technical  man;  so,  printing  also  is
 a  technical  subject  and  the  Chief  Con-
 troller  of  Printing  and  Stationery
 should  be  a  technica]  man.

 With  these  three  remarks  on  the
 other  departments  of  this  Ministry,  I
 come  to  the  main  topic.  The  problem
 of  rehabilitation  can  be  divided  into
 two  or  rather  three  aspects.  One  is
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 of  the  western  side.  That  has  more
 Or  less  been  solved,  though  some  resi-
 duary  problems  are  there.  Then,  there
 is  the  old  problem  of  the  eastern  side
 and,  I  think,  the  hon.  Minister  cannot
 claim  that  it  has  been  solved  ag  satis-
 factorily  as  on  the  western  side.  Much
 remains  to  be  done  on  that  side.  What
 may  be  called,  the  residuary  problem
 or  the  problems  of  the  partially  rehabi-
 litated  people  or  the  problems  of  the
 not-yet-regulariseg  irregular  colonies
 are  problems  which  have  been  creat-
 ing  social  and  economic  difficulties  in
 the  economy  and  the  social  structure
 of  Bengal.  So,  these  problems  should
 engage  the  attention  of  Government.

 But  all  these  problems  dwindle  into
 nothing  when  I  compare  them  with
 the  problems  that  are  just  coming  on
 the  horizon,  that  is,  the  new  influx  of
 refugees.  My  hon.  friend,  Shri  Tridib
 Kumar  Chaudhuri,  made  a  guess  that
 the  number  will  be  about  2  million.
 I  think,  nobody:  can  make  any  yuess,
 even  an  intelligent  guess  or  estimate
 of  the  figure  that  it  may  come  to.
 Given  the  opportunities,  I  would  say,
 all  the  90  to  92  lakhs  non-Muslim
 minorities  in  East  Bengal  wil]  come
 out.  All  sorts  of  difficulties  are  being
 created  in  their  coming  over  India.
 Most  inhuman  treatment  is  being  met-
 ed  out  to  them,  even  on  their  way  to
 coming  here  when  they  have  been  fol-
 lowing  the  trek  in  search  of  security
 in  this  land  of  ours.  Even  then  they
 will  come,  as  Pakistan  is  worse  than
 a  hell  for  them.

 In  this  connection  I  would  like  to
 draw  the  attention  of  the  hon.  Home
 Minister  to  one  thing  though  he  is  not
 here;  perhaps,  somebody  will  draw  his
 attention  to  this.  There  is  going  to  be
 a  conference  of  the  Home  Ministers
 of  the  two  Governments.  I  do  not
 know  what  is  the  expectation  of  the
 Home  Minister  of  this  side.  The  Home
 Minister  or  the  Government  of  Pak-
 istan  have  made  the  position  quite
 clear.  They  are  interested  more  in
 stonning  the  expulsion  of  the  Pakistani
 infiltrators.  They  are  interested  more
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 ‘in  putting  pressure  on  India  for  the
 ‘solution  of  the  Kashmir  problem  ac-
 cording  to  their  own  light.  They  are
 mot  at  all  interested  in  solving  our
 ‘problem,  that  is,  the  problem  of  the
 exodus.  They  are  not  at  all  interested
 reven  in  solving  what  is  initially  their
 ‘problem  but  which  has  now  fallen  on
 us,  namely,  the  problem  of  providing
 security  to  their  own  minorities.

 The  record  of  the  Pakistan  Govern-
 ‘ment  in  this  respect  is  somewhat  uni-
 ‘que.  Perhaps  nowhere  in  the  world
 about  one  crore  of  people  have  been
 so  maltreated  and  indiscriminately
 ‘harassed  ang  persecuted  during  these
 sixteen  years.  J  would  like  to  refer
 to  some  past  instances  of  commitments
 and  assurances  given  and  broken  uni-
 ‘aterally  by  Pakistan.  In  July  947  the
 ‘Partition  Council,  that  is,  of  undivided
 India  in  which  both  the  Congress  and

 ‘tthe  Muslim  League  were  committed,
 issued  a  press  note  referring  to  the
 assurance  given  both  by  the  Congress
 and  the  Muslim  League  for  “equitable
 treatment  of  the  minorities  of  both
 the  territories  after  transfer  of
 ‘power.”  Then  the  Partition  Council
 press  note  continued:—

 “The  two  future  Governments
 ‘reaffirm  their  assurances.  It  is
 their  intention  to  safeguard  the
 legitimate  interest  of  all  citizens
 irrespective  of  religion,  caste  or
 sex.”

 “This  solemn  assurance  given  on  behalf
 of  the  two  dominant  parties  and  on
 ‘behalf  of  the  two  coming  Governments
 “with  the  seal  and  sanction  of  the  Gov-
 ‘ernment  of  Great  Britain  has  been
 ‘respected  by  Pakistan  only  by  viola-
 tion  and  utter  disregard  of  this  solemn
 assurance.  And  Britain  has  not  utter-
 ed  a  word  of  condemnation  or  dis-
 approval.

 This  assurance  was  reiterated  in
 950  in  the  Nehru  Liaquat  Pact.  There
 in  the  very  first  paragraph  we  find:—

 “complete  equality  of  citizen-
 -ship,  irrespective  of  religion,  a  full
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 sense  of  security  in  respect  of  life,
 culture,  property  and  personal
 honours”  etc.

 Then,  it  continues:

 “The  Prime  Minister  of  India
 has  drawn  attention  to  the  fact
 that  these  rights  are  guaranteed  to
 all  minorities  in  India  by  its  Cons-
 titution.  The  Prime  Minister  of
 Pakistan  has  pointed  out  that  simi-
 lar  provision  exists  in  the  Objec-
 tive  Resolution  adopteq  by  the
 Constituent  Assembly  of  Pakistan.”

 That  Constituent  Asembly  is  gone.
 That  Objective  Resolution  of  the  Cons-
 tituent  Assembly  is  also  gone.  Every-
 thing  has  been  obliterated.  So,  even
 constitutionally  there  is  no  guarantee
 for  the  minorities  there  for  getting
 equal  treatment;  rather,  under  the
 Constitution  they  are  rclegated  to  a
 second-class  citizenship  or  state.  They
 do  not  enjoy  all  the  citizenship  rights.
 They  are  called  jimm's.  The  term
 ‘jimmi’  means  that  they  are  just  under
 the  custody  or  the  tutelage  of  the
 Muslim  majority.  That  is  their  posi-
 tion.  They  are  not  citizens;  they  are
 only  jimmis.  They  are  only  under  the
 tutelage  or  protection  of  the  Muslim
 majority,  the,  have  no  right  of  their
 own.

 With  this  background  I  would  like
 to  give  a  warning  to  the  hon.  Home
 Minister  here,  before  he  goes  to  the
 conference  chamber.  The  Nehru-Lia-
 quat  Pact  is  not  the  only  pact  which
 was  respected  by  Pakistan  only  by  its
 violation  but  previous  to  that  I  think
 there  was  another  pact,  called  the
 Nehru-Noon  Pact,  about  the  distribu-
 tion  of  Indus  waters  the  terms  or
 conditions  of  which  unilaterally  Pak-
 istan  Government  repudiated.  Uni-
 laterally  they  violated  the  terms  of
 the  agreement,  called  the  Nehru-
 Liaquat  Pact.  So,  there  should  be  no
 illusion  in  the  mind  of  the  hon.  Home
 Minister  here  that  he  will  be  able  to
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 [Shri  A.  C.  Guha]
 secure  anything  substantial  from  them
 even  on  paper.  He  should  not  be  lulled
 into  some  false  expectation  and  make
 the  position  still  more  difficult.

 I  should  like  to  draw  his  attention
 only  to  two  clauses  in  the  Nehru-Lia-
 quat  Pact  and  if  he  can  secure  these
 two  provisions,  I  shall  be  thankful
 to  him  and  also  to  the  Pakistan  Gov-
 ernment.  The  two  provisions  are  con-
 tained  in  paragraph  (B)  which  says:

 “In  respect  of  migrants  from
 East  Bengal,  West  Bengal,  Assam
 and  Tripura,  where  communal  dis-
 turbances  have  recently  occurred
 it  is  agreed  between  the  two  Gov-
 ernments.

 ()  That  there  shall  be  freedom
 of  movement  and  protection
 in  transit;”

 This  is  the  first  condition  which  our
 Home  Minister  should  get  from  the
 Home  Minister  of  Pakistan:  we  want
 nothing  else.  Let  them  give  this  as-
 surance  that  there  will  be  no  harass-
 ment  or  obstruction  on  the  wav,  that
 there  will  be  no  abduction,  molestation
 and  rape  of  girls  on  the  way.
 Then,  the  secong  condition  is:

 “That  there  shall  be  freedom  to
 remove  as  much  of  his  maveable
 personal  effects  and  househeld
 goods  as  a  migrant  may  wish  to
 take  with  him.  Moveable  proper-
 ty  sha'l  include  personal  jewel-
 lery.  The  maximum  cash  allowed
 to  each  adult  migrant  wil]  be  Rs.
 ‘150/-  and  to  each  migrant  child
 Rs.  75/-
 wnav  is  the  present  condition?

 every  b't  of  thing  is  taken  away  from
 them  in  the  name  of  this  duty  or  that
 tax,  this  subscription  or  that  Zaquat,
 for  this  purpose  or  that  charity.  They
 are  not  allowed  to  come  with  anything
 at  all.  Not  a  pie  remains  with  them
 when  they  arrive  on  this  side  of  the
 border.  So,  let  the  Home  Minister  of
 the  Government  of  India,  when  he
 goes  to  this  conference,  try  to  secure
 these  two  conditions;  nothing.  else.
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 There  was  “another  condition  also.
 that  on  both  sides  there  should  be
 an  agency  to  secure  the  abducted  girls.
 I  do  not  think  there  has  been  any  case
 of  any  Muslim  girl  being  abducted  in
 India.  But  there  have  been  hundreds.
 not  only  hundreds,  thousands  and
 thousands  of  cases  of  Hindu  women.
 being  maltreated,  abducted  and  somc-
 thing  worse  ‘being  done  to  them.  Let
 the  Government  machinery  on  both
 sides  try  to  recover  these  abducted:
 girls,

 Shri  U.  M.  Trivedi
 Shame.

 (Mandsautr):

 Shri  A,  0.  Guha:  India  has  a  tradi-
 tion  of  her  own.  It  is  a  tradition  of
 respecting  the  womenfolk  to  whatever
 country  and  to  whatever  religion  they
 may  belong.  I  hope  our  Government
 shall  try  to  maintain  the  tradition  to
 secure  the  honour  of  the  women  who
 have  been  trying  to  come  to  India  in
 search  of  honour,  security  and  safety.
 These  are  the  three  things  which  I
 would  ask  the  Home  Minister  to  get
 from  the  Pakistan  Government  in  this.
 ensuing  Conference.

 Then,  there  is  the  problem  of  relief
 and  rehabilitation.  As  yet,  there
 cannot  be  any  question  of  rehabilita-
 tion  problem.  That  will  take  some
 time.  But  the  main  problem  now  is
 about  the  relief  organisation.  I  had
 an  opportun'ty  of  going  tu  some  re-
 ception  centres.  In  spite  of  some  un-
 avoidable  defects  and  lapses,  I  think,
 the  arrangement  there  is  not  very  un-
 satisfactory.  What  can  be  humanly
 possible,  they  have  tried  to  do.  But
 still,  I  should  say,  the  arrangement
 was  inadequate.  The  staff  is  inade-
 quate;  the  accommodation  is  inade-
 quate..  The  medical  facility  is  inade-
 quate.  All  these  things  should  be  in-
 creased.  The  greatest  inadequacy  is
 in  the  number  of  reception  centres.
 I  do  not  like  to  deal  with  the  arrange-
 ments  in  Assam  and  Tripura.  I
 think,  the  Government  there  have
 been  trying  to  see  to  that.  More-
 over,  in  Assam  and  _  Tripura,  the
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 entrants  are  coming  mostly  through
 One  or  twc  main  gates.  But  in  Ben-
 gal,  they  are  coming,  through  the  en-
 tire  border,  and  the  border  on  West
 Bengal  and  East  Bengal  is  over  500
 miles.  The  reception  centres  now  arc
 Only  in  three  or  four  main  laces:
 two  rail-heads  at  Petrapole,  Gede  and
 Banpur  and  another  at  Bashirhat
 where  the  people  come  through  boats
 There  are  many  other  places  through
 which  people  have  been  coming.  Only
 the  other  day,  we  got  a  report  that
 about  500  people  were  trying  to  come
 from  Khulna-Barishal  side.  They  were
 trying  to  cross  over  to  India  through
 the  Sundarbans  side  by  charter-
 ing  three  launches,  They  have  all  been
 detailed  on  the  Pakistan  border  and
 they  have  not  been  allowed  to  come.
 The  House  should  realise  the  miserable
 condition  of  those  who  are  detained
 on  the  way.  They  have  abandoned
 their  houses  and  as  soon  as  the  houses
 are  abandoned,  they  are  occupied  by
 the  Muslim  hooligans.  So,  they  can-
 not  go  back  to  their  houses.  They
 have  ben  robbed  of  their  property  and
 all  their  cash,  and  when  they  are  de-
 tained  just  on  the  border  of  India—
 ‘hey  are  paupers  and,  I  think.  some-
 thing  worse  than  paupers—if  they  are
 not  allowegq  to  come  to  India,  they  are
 left  simply  at  the  mercy  of  the  Pakis-
 tan  hooligans.

 Who  are  these  hooligans?  They  are
 not  non-officials.  They  are  the  offi-
 cials  of  the  Pakistan  Government.
 They  are  the  Ansars.  They  are  the
 East  Pakistan  R‘fles  ang  they  are  also
 the  East  Pakistan  border  forces:  and
 these  are  all  Government  forces.
 Moreover,  there  isalsothe  Customs
 Personnel  of  the  Pakistan  Government
 They  are  all  Government  personnel
 who  have  been  harassing  and  rob-
 bing  these  people.  So,  there  should  be
 made  some  arrangement  all  over  the
 border  starting  from  Jalpaiguri  to
 Sunderbans  side  and  reception  and  re-
 lief  should  be  arranged  all  through
 the  entire  border.  While  in  jail,  we
 had  very  often  to  complain  to  our
 non-official  visitors  and  we  were  re-
 minded  by  those  non-official  visitors
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 that  it  it  no  use  expecting  anything
 from  the  Government  and  that  the
 Government  has  neither  the  heart
 to  be  moved  nor  the  body  to
 be  kicked.  Here  also,  in  some
 respect,  J  think,  the  Government
 has  been  moving  in  a  very  routine
 manner  without  allowing  their  heart
 or  the  soul  to  be  moved  for  the  human
 suffering,  Those  who  offer  themselves
 to  go  to  Dandakaranya  are  only  tak-
 ing  charge  of  by  the  Government  of
 India.  More  than  50  per  cent
 of  the  persons  remain  in  West
 Bengal  and  it  is  less  than  50
 per  cent,  I  think,  33  per  cent
 or  40  per  cent,  who  offer  themselves
 for  going  to  Dandakaranya.  The
 Government  of  India  feel  their  res-
 ponsibility  only  for  30  to  40  per  cent
 of  the  people  who  offer  themselves
 to  go  to  Dandakaranya.  For  the  re-
 maining  60  per  cent  or  65  per  cent
 they  have  no  responsibility  at  all.  This
 is  the  heartless  way  in  which  the  Gov-
 ernment  is  acting.  I  feel  the  Govern-
 ment  should  not  take  such  a  rigid
 attitude  in  this  matter.  Everybody
 who  comes  here  robbed,  harassed  and
 passing  through  most  difficult  days
 and  most  bitter  tortures,  should  be
 rendered  help  irrespective  of  whether
 they:  offer  themselves  for  Dandaka-
 ranya  or  for  starving  in  West  Bengal
 or  anywhere  else  in  India,  I  wish  the
 Minister  here  would  make  a  declara-
 tion  that  there  will  be  no  distinction
 made  in  giving  relief  to  migrants,
 whether  they  offer  themselves  for
 Dandakaranya  or  not,  there  should
 not  be  any  distinction  at  all.

 Then,  I  come  to  another  matter.  It
 is  not  only  for  the  question  af  relief
 but  also  for  rehabilitation.  I  cannot
 understand  how  it  can  be  said  it  is  8
 national  problem,  the  whole  of  India
 should  take  the  burden,  but  only
 West  Bengal  will  not  take  any  burden.
 I  realise  West  Bengal  has  a  very  high
 density  of  population.  There  is  hardly
 any  agricultural  land  available  in  West
 Bengal.  But,  I  think,  nowhere  in  India
 it  will  be  possible  for  the  Government
 to  rehabilitate  those  few  lakhs  of  peo-
 ple  who  will  be  coming  by  having
 agricultural  schemes.  There  have  to
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 be  some  industrial  schemes,  some  com
 mercial  schemes,  and  |  think,  with  the
 industrial  schemes  it  will  be  possible
 to  rehabilitate  a  number  of  them  in
 ‘West  Bengal.  Otherwise,  they  will  not
 Only  be  a  burden  on  the  Government
 of  India  but  they  will  be  a  burden
 on  the  total  economy  of  the  State  of
 ‘West  Bengal.  50  or  60  per  cent  of
 the  migrants  who  are  remaining  in
 ‘West  Bengal  will  either  be  vagrants  or
 they  will  turn  into  anti-social  ele-
 ments.  They  will  consume  and  they
 ‘will  create  trouble  ang  they  will  not
 produce  anything  by  their  productive
 labour.  So,  even  from  the  lmited
 self-interest  point  of  view,  it  should
 be  the  policy  of  the  Government  that
 those  who  remain  in  West  Bengal
 should  be  given  some  assistance  so
 that  they  can  rehabilitate  themselves
 in  some  industry  in  or  some
 some  commercial  life  or  they  can  be
 put  in  some  factory  labour.  Bengal
 is  perhaps  the  most  highly  indus-
 trialised  State  in  India.  So,  there  is
 a  scope  for  a  number  of  Bengalis  to
 be  put  in  these  industries.  As  yet,
 not  even  40  per  cent  of  the  industrial
 labour  of  Bengal  comes  from  Bengal.
 Mostly,  they  come  from  outside.  And
 this  is  not  a  temporary  thing,  but  it
 is  a  permanent  feature,  because  everv
 year  they  come  from  outside.  If  every
 year  one  or  two  lakhs  of  people  can
 come  from  outside  to  be  engaged  in
 the  industrial  units  of  West  Bengal.
 is  it  not  possible  for  some  two  or
 three  lakhs  of  the  new  migrants  alsc
 to  be  enraged  in  the  industrial  units
 of  West  Benegal  for  purposes  of  reha-
 bilitation?  IT  anneal  to  this  House  and
 to  the  Government  that  this  problem
 should  not  be  considered  only  from
 the  point  of  view  of  some  agricultural
 scheme,  but  it  should  be  considered
 from  the  broader  point  of  view  of
 agriculture,  industry  and  commer-
 cial  schemes.

 In  Dandakaranya  also,  if  it  is  going
 karanva  project  should  be  supple-
 to  be  onlv  an  agricultural  scheme,  it
 js  bound  to  fail.  Even  the  older  sche-
 mes  or  rehabilitation  in  the  Danda-
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 mented  by  some  industrial  schemes.
 Only  then  can  even  those  agricultural
 Projects  prosper  and  give  a  proper
 livelihood  to  the  refugees  gettled
 there.

 Even  yesterday,  there  was  a  discus-
 sion  about  creating  world  opinion.  It
 is  all  for  good  to  speak  of  creating
 worlg  opinion.  But  I  would  ask  the
 sponsors  of  that  motion  whether  they
 really  believe  that  there  is  any  con-
 science  or  ethical]  sense  in  the  diplo-
 macy  of  the  world.  Pakistan  is  the
 child  of  the  unholy  combination  of
 Anglo-American  world  strategy.  What-
 ever  Pakistan  will  do,  America  and
 England  will  support  if.  Today,  what
 is  our  position?  We  have  no  friends.
 In  the  whole  world,  hardJy  anybody
 supports  us  except  Russia.  Except
 from  the  USSR  and  the  USSR  bloc
 we  have  no  support  from  anywhere,
 and  I  cannot  say  that  this  support  is
 ‘on  any  ethical  basis;  this  suppdrt  is
 because  of  their  estimate  of  world
 strategy  or  because  of  their  considera-
 tion  of  the  balance  of  nower.  So,  it
 is  no  use  asking  the  American  or
 English  bloc  or  the  Western  bloc  to
 help  us  in  this  matter.  It  is  really
 regrettable  and  shameful  that  even
 now  in  the  American  and  British
 papers,  whenever  the  atrocities  on
 the  minorities  are  mentioned,  they  try
 to  equate  India  and  Pakistan,  comple-
 tely  ignoring  the  fact  that  in  Indie,
 by  Constitution,  by  practice,  by  con-
 vention  and  by  every  other  means,
 the  minorities  are  given  every  secu-
 rity.  It  is  true  thattherehave  been
 some  disturbances  here  and  _  there
 Considered  in  the  background  of  what
 has  happened  in  East  Pakistan,  these
 disturbances  should  not  be  taken  29
 seriously.  There  is  bound  to  be  some
 reaction  here  when  we  get  those  hor-
 rible  stories  drifting  and  coming  from
 the  other  side  of  the  border,  and  as  the
 refugees  trave]  from  one  State  to  an-
 other,  there  is  bound  to  be  some  re-
 action.  But  any  intelligent  man  ir
 the  world  will  realise  that  in  India,
 a  Muslim  minority  member  Is  as
 secure  as  a  Hindu:  there  is  no  contitu-
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 tional  disability,  ang  there  is  no  ad-
 ministrative  disability,  and  there  is  no
 -commercial  or  occupational  disabuity
 for  the  minority  here.  And  yet,  wnen-
 ever  there  is  any  mention  of  the  atro-
 cities  on  the  minorities  or  of  com-

 -munal  riot,  the  Anglo-American  papers
 always  try  to  equate  India  and  Pakis-
 ‘tan.

 In  this  conection,  I  would  like  to
 give  one  quotation  from  what  a  mis-
 sionary  by  the  name  of  Rev.  N.  A.
 Kirkwood  has  said.  He  is  the  liaison
 officer  of  the  Church  World  Service
 and  some  other  church  organisation
 in  India.  He  saiq  that:

 “A  book  could  be  written  on  the
 atrocities—shooting,  bayoneting,
 baton  attacks  and  rape—inflicted
 by  the  East  Pakistan  Rifles  and
 the  Ansars  personnel  of  the  East
 Pakistan  border  forces  on  the  flee-
 ing  refugees.”

 This  gentleman  was  in  the  Garo  Hills.
 and  he  saw  the  Christian  migrants
 there,  and  only  because  amongst  these
 2  or  23  lakhs  of  migrants  by  now,
 30,000  or  40,000  happen  to  be  Chris-
 tians,  the  Christian  conscience  has  been
 stirred.  Otherwise,  thig  little  ster  also
 woulq  have  been  absent.  I  accuse
 America  and  Britain  of  directly  or  in-
 directly  conniving  at  and  encouraging
 the  Pakistan  astrocities  on  the  minori-
 ties  there,  they  are  a  party  to  that
 guilt  and  to  that  crime  on  humanity
 by  their  silence  and  indirect  support
 The  guilt  lies  squarely  on  them.

 I  would  appeal  to  the  hon.  Minister
 to  do  one  thing.  Of  course,  J  sym-
 pathise  with  him,  because  the  task  is
 go  enormous.  Any  Government  will
 commit  some  mistakes.  In  the  admin-
 stration  of  any  Government,  there
 are  bound  to  be  some  lapses,  and  the
 Minister  in  charge  is  bound  to  receive
 some  brick-bats  ang  not  bouquets.
 But  even  realising  that,  I  would  appeal
 to  the  Government  and  to  the  hon.
 Minister  to  take  some  realistic  an@
 human  view  of  the  whole  question.
 They  should  not  be  guidegq  by  rigid
 routine  considerations.  As  I  have
 mentioned,  reltef  should  be  given  to
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 all,  irrespective  of  whether  any
 person  opts  to  go  to  Dandakarnya
 Or  not.  Rehabilitation  arangements
 should  be  made  for  all  whether  in
 Dandakaranya  or  elsewhere.  If  these
 refugees  are  properly  rehabilitated,
 they  will  repay  later  on  the  loan  that
 We  shall  give  them  today.  We  ex-
 port  today  about  Rs.  50  crores  worth
 of  jute  goods.  I  think  that  most  of
 this  jute  have  been  produced  by  the
 refugees  settled  by  the  endeavours  of
 Shri  Mehr  Chand  Khanna  or  h's  pre-
 dgessors  or  by  their  non-e:forts.  Those
 refugees  are  earning  Rs.  50  crores
 every  year  for  the  Government  of
 India  and  for  this  nation,  by  way  of
 foreign  exchange.  So,  if  the  refugees
 afe  properly  rehabilitated,  they  will
 produce  wealth,  ang  they  will  enrich
 the  country  and  the  nation.  Other-
 wise,  they  will  be  a  burden  on  the
 nation.

 We  should  not  be  frightened  of  the
 enormity  and  the  size  of  the  problem.
 If  the  problem  is  properly  tackled,
 these  refugees  will  become  assets  to
 our  nation.

 Shri  6.  Mohanty  (Balasore):  Mr.
 Deputy  Speaker,  I  have  gone  through
 the  report  submitted  to  Parliament  by
 the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation.  From  the  report  it  is
 evident  that  the  Ministry  has  done
 creditable  work.

 At  the  outset,  I  shall  deal  with  the
 Dandakaranya  project  which  is  the
 most  important  thing  in  the  report,  se
 far  as  I  am  concerned.  The  very  name
 ‘Dandakaranya  Project’  is  repulsive
 to  those  who  want  to  go  there,  though
 the  name  Dandakaranya  has  been
 sanctified  because  of  its  association
 with  Ramji  ang  Sitaji.  I  would  like
 to  submit  that  the  Dandakaranya  area
 is  not  a  jungle.  Hundreds  of  villages
 have  been  carved  out  from  these  jun-
 gles,  and  these  villages  are  inhabited
 by  cultivators  in  large  number,  culti-
 vators  who  live  there  as  In  the  other
 villages,  in  other  parts  of  India.  These
 cultivators  have  been  supplied  with
 implements,  bullocks,  seeds  and  Ivans,
 and  they  are  now  regular  cultivators
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 and  they  are  going  to  their  work  as
 they  used  to  do  before.  They  have
 forgotton  their  old  home.  Now  boys
 and  girls  are  going  to  schools.  Hund-
 reds  of  primary  schools  have  been
 established,  Secondary  schools  have
 also  been  established.  Those  boys  and
 girls  are  enjoying  a  merry  life,  There
 have  been  dispensaries  established.  Also
 TB  hospitals;  and  several  mobile  medi-
 cal  units  are  going  about  serving  the
 patients.  Malaria  eradication  units
 are  going  about  doing  hard  work  to
 root  out  the  fell  disease.  Hundreds  of
 miles  of  roads  have  been  built  up  con-
 necting  important  places  and  in  each
 village  there  are  tubewells  at  both
 ends  and  pucca  wells  at  the  centre.
 Wooden  boxes  are  being  made  at  the
 industria]  centres.  Thus  these  people
 are  helping  in  the  defence  effort.

 The  Ministry  has  done  muiraculous
 work.  But  there  is  a  fly  in  the  oint-
 ment.  The  Adivasis  are  not  receiving
 the  attent‘on  they  were  promised.  |
 am  told  there  is  widespread  discon-
 tent.  To  explain  this  discontent,  7
 will  reaqg  a  few  lines  from  the  writ-
 ings  of  the  Chairman  of  the  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  Commis-
 sion:

 “The  scheduled  tribes  were  in
 practice  absolute  masters  of  the
 land  they  lived  on  and  the  forests
 they  lived  in.  Very  few  people
 know  about  the'r  attachment  to
 their  lands  and  the  forests.  Bet-
 ween  the  years  789  and  1941,  4
 rebellions  hag  taken  place—all
 the  result  of  their  concern  for
 their  rights  in  land  and  forests
 The  price  that  the  tribals  had  to
 pav  in  blood  to  preserve  the  land
 rights  is  something  completely  un-
 known  to  the  people  of  India”.

 Again,  the  same  authority  has  said:

 ‘No  tribal  is  going  to  repose
 confidence  in  our  assurances  for
 the  future  unless  we  execute  what
 we  have  already  assured  to  him  in
 the  past  and  yield  to  him  what
 really  belongs  to  him”.
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 This  will  explain  the  discontent  pre~-
 vailing  among  these  people.  There
 are  also  other  reasons  for  tnis  discon-
 tent.  I  am  told  that  the  people  who
 have  recently  settled  there,  some  of
 the  middle  class  people,  are  trying  to
 exploit  them.  The  Ministry  should
 look  into  this  and  see  that  the  people
 in  charge  of  the  administration  are
 people  with  vision  and  imagination.

 There  is  one  other  factor  concern-
 ing  this  discontent.  The  Adivasi  boys
 and  girls  there  are  taught  Bengali  lan-
 guage  and  the  Bengali  script.  If  they
 are  taught  Devnagari  script,  they
 could  very  well  learn  their  own  langu-
 age  as  well  as  the  national  language
 with  that  script.  I  therefore  request
 the  Ministry  to  look  into  this  and  see
 that  they  are  taught  in  the  Devnagari
 script  which  is  the  script  used  in  our
 national  language.

 Now  I  shall  say  a  few  words  about
 the  new  influx  of  migrants.  The  mig-
 rants  who  came  soon  after  yartition
 are  d‘fferent  from  the  category  of  these
 migrants.  The  previous  category  was
 generally  the  educateq  middle  class
 people,  who  leq  others.  The  present
 category  is  mostly  the  labouring  class
 who  had  remained  behind  there.
 Therefore,  their  coming  to  our  country
 should  be  welcomed  because  +hey  will
 not  live  upon  other  people’s  produc-
 tion;  they  will  produce  and  live  here.
 When  25,000  of  the  migrants  were
 proposed  to  be  taken  in  Orissa,  our
 Chief  Minister  hag  sa‘d  that  unless  in-
 dustries  were  provided  according  to
 the  State’s  plans,  they  could  not  give
 them  sufficient  cultivable  lands.  This
 was  nothing  but  bare  truth.  From
 898  settlement  report,  I  know  that  the
 per  capita  land  in  that  province  was
 a  little  more  than  an  acre.  At  pre-
 sent,  when  the  population  has  increas-
 ed,  the  land  per  capita  would  be  much
 less.  Hence  what  the  Chief  Min:ster
 had  said  about  the  land  provision  was
 quite  correct.  T  understand  from  a
 previous  sneaker  that  Rs.  35  crores  are
 going  to  be  provided  for  some  indus-
 trial  projects  in  Orissa  to  rehabilitate
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 these  migrants.
 news.

 A  previous  speaker  mentioned  about
 the  Jhuggi  and  Jhompri  wallas  living
 near  the  INA  colony  in  the  INA  mar-
 ket  where  houses  were  burnt  down.
 Although  Government  are  spending
 units  of  money  for  them,  we  are  told
 that  the  INA  market  was  burnt  down
 by  government  agencies.  That  is  the
 rumour  that  goes.  Anyway,  we  ex-
 pect  that  the  Government  would  take
 all  the  care  that  is  necessary  for  their
 rehabilitation;  as  much  care  should
 be  taken  of  them  as  is  being  taken
 of  the  other  refugees  who  are  com-
 ing  to  India.

 This  is  very  happy

 In  the  course  of  a  speech,  :ne  Re-
 habilitation  Minister  had  told  us  that
 the  city  could  not  be  free  of  the  jhuggi
 jompdiwalas  completely,  because  as
 soon  as  they  are  rehabilitated,  others
 take  their  place.  In  our  State,  if  you
 go  to  any  district  town,  you  wili  find
 that  there  are  jhuggi-jompdiwalas
 abounding  in  numbers.  I  very  much
 wish  that  this  problem  is  tackled  at
 the  base.

 I  am  told  that  the  West  German
 Government  has  made  a  gift  of  Rs.
 27,00,000  worth  of  machinery  and
 equipment  for  presses  to  be  establish-
 ed  in  our  country,  and  that  Chandi-
 garh,  Bhurbaneshwar  and  one  other
 place  have  been  selected  far  establish-
 ment  of  these  presses.  The  German
 Government  is  also  offering  scholar-
 ships  for  training  technicians.  I  ap-
 peal  to  the  Minister  that  these  scholar-
 ships  should  be  given  to  the  local  men
 because  I  know  that  in  my  _  State,
 though  they  have  established  very  im-
 portant  projects,  the  people  are  dis-
 satisfied  that  the  local  people  do  not
 find  emloyment  there.  So,  I  request
 him  to  engage  as  many  local  people
 as  possible  in  those  works.

 Lastly,  I  wish  to  refer  to  the  unend-
 ing  negotiation  that  is  going  on  with
 Pakistan  regarding  claims  of  evacuee
 dues,  contractors’  claims  and  mova-
 ble  and  immovable  property  of  those
 who  have  left  them  behind.

 TI  am  not  aatisfled  with  the  informa-
 tion  that  is  given  to  us  in  the  Report
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 about  this.  Many  a  lacerated  heart  is
 expecting  more  jiniormation  about  it.
 Of  course,  we  are  dealing  with  an
 unscrupulous  neighbour,  but  we  cer-
 tainly  expect  Government  to  give  us
 more  detailed  information  about  the
 progress  of  these  deals.

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 इस  मंत्रालय  पर  जो  बहस  हो  रही  है  उसक
 बारे  में  कुछ  कहने  से  पहले  मैं  अपने  ्ांसुों
 को  अपनी  उन  माताओं  और  बहिनों  के

 आंसुझओ  से  मिलाना  चाहता  हूं  जिनके  सुहाग
 पाकिस्तान  की  वहशियाना  हरकत  की  वजह
 से  उजड़  चके  हैं  और  जो  हमारे  देश  में घरा
 रही  हैं  ।

 दाज  जब  इस  मंत्रालय  के  श्रनुदानों
 पर  बहस  हो  रही  है  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि  जो  दो  लाख
 के  लगभग  हमारे  भाई,  बहिनें  और  मातायें
 पाकिस्तान  के  जुल्म  और  तशहद  को  न  सह
 सकने  के  कारण  यहां  चले  त्र  रहे  हैं,  उनके
 लिये  एक  अलाहिदा  मंत्रालय  बनाया
 जाय  ।  बंगाल  के  मुध््य  मंत्री  जी  ने  भी  यह
 बात  कही  है  ।  मैं  यह  इस  लिये  नहीं  कहता
 कि  खन्ना  जी  या  उनके  डिप्टी  साहब  इस
 काम  को  नहीं  कर  सकते  |  लेकिन  यह  मसला
 जो  कि  उनके  अनुसार  सुलझ  गया  था  पाकिस-
 तान  की  वहशियाना  हरकत  की  वजह  से  फिर
 उलझ  गया  हैँ  4 आज  एक  कटे  और  लूटे  हुए
 लोगों  का  काफिला  यहां  चला  श्रा  रहा  है
 अगर  पाकिस्तान  की  यही  हरकत  रही  तो

 मुझे  शक  है  कि  कोई  माइनारिटी  कम्युनिटी
 का  आदमी  वहां  रह  सकेगा  |  श्ाज  जो  लोग
 हमान  देश  में  आ  रहे  हैं  हमको  उनका  स्वागत
 करना  है  और  स्वागत  इस  लिये  भी  करना  है  कि

 इनकी  जिम्मेदारी  हमारी  सरकार  पर  भी  है  ।
 जिस  सरकार  ने  देश  का  बटवा  रा  स्वीकार  किया
 उसकी  यह  जिम्मेदारी  थी  कि  वह  देखे  कि  जो

 हमारे  लोग  पाकिस्तान  में  रह  गए  हैं  उनको
 सताया  न  जाय  |

 आज  मैं  मंत्री  जी  से  निवदन  करना

 चाहता  हूं  कि  दारजिलिंग  में  जो  कानफ्रेंस
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 [  श्री  स०  मो०  बनर्जी  ]

 हुई  थी  उसमें  एक  डेट  लाइन  फिक्स  कर  दी
 गई  थी  कि  १६५६  के  बाद  जो  हमारे  पा-
 किस्तानो  भाई  या  बहिनें  यहां  प्रायेंगे  उन  को
 रिहैबिलिटेशन  का  कोई  फायदा  नहीं  दिया
 जायगा  ।  लेकिन  अब  १६६४  में  फिर  बडी
 तादाद  में  पाकिस्तान  से  हमारे  भाई  और

 बहिनें  श्र  रही  हैं  |  और  मैं  समझता  हूं  कि
 श्रगर  इसी  प्रकार  कठपुतली  की  तरह

 झयूब  साहब  ब्रिटेन  श्र  भ्रमरीका  के  इशारों
 पर  नाचते  रहे  तो  और  भी  लोग  यहां  आवेंग  |
 इसलिये  जो  फैसला  दारजिलिंग  में  लिया
 गया  था  उसको  खत्म  करना  चाहिये  और

 ऐसी  कोई  डेट  लाइन  नहीं  फिक्स  करनी  चाहिये
 कि  जब  से  हमारी  सरकार?  श्रल्पख्संयकों  की

 हिफाजत  करने  में  अपने  को  असमर्थ  समझे  ।

 दूसरे  जो  कैम्प  खोले  गए  हैं,  चाहे  उनको
 असम  सरकार  ने  खोला  हो,  या  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  ने  या  उड़ीसा  सरकार  ने,  मैं  समझता

 हुं  कि  इन  कम्पों  में  जिस  तरह  से  लोगों  को
 फायदा  पहुंचाना  चाहिये  था  बसा  नहों  हो
 पा  रहा  है  ।  इसका  कारण  यह  नहीं  है  कि  मंत्री
 महोदय  कुछ  करना  नहीं  चाहते  ।  लेकिन
 इसका  कारण  शायद  यह  हैँ  कि  यह  सवाल
 श्रचानक  देश  के  सामने  प्रा  गया  है  और  वह
 इतना  विशाल  है  कि  फोरन  कुछ  नहीं  किया
 जा  सकता  ।  इस  लिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इन
 कंम्पों  को लोक  सभा  के  सदस्यों  का  एक  मंडल
 खाकर  देखे  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  प्रापने  देखा  है?

 श्री  स०  मो०  बनर्जो  :  मैंने  देखा  नहीं
 है  ।  लेकिन  श्राप,  की  दया  से  मेरे  पास  पाश्ष
 है,  देख  लूंगा  ।

 तो  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  कैम्पों  को
 लोक  सभा  का  एक  डेलीगेशन  जाकर  देखे  ।
 इस  लिये  नहीं  उनको  श्रालोचना  की  जाय,
 लेकिन  उन  लोगों  को  भरोसा  दिलाने  के  लिये
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 जो  लोग  पाकिस्तान  से  लुट  पिट  कर  दाये
 हैं,  जो  बहिनें  ब्रौर  मातायें  अपने  लालों  की
 लाशों  को  पाक्षिस्तान  में  छोड़  कर  प्रायी  हैं,
 उनको  हमारे  जाने  से  यह  भरोसा  हो  जायगा
 कि  न  केवल  मंत्री  महोदय,  बल्कि  जनता  के
 नमाइन्दे  भी  हमारी  देख  भाल  कर  रहे  हैं  ।
 इस  लिये  मेरा  निवदन  है  कि  सदन  के  सदस्यों
 का  एक  मंडल  इन  नोगों  की  दशा  देखने  के
 लिये  वहां  जाये  ।

 तीसरी  चीज  मेरे  सामने  इन  लोगों  के
 रिहेबिलिटेशन  की  है  ।  मेरा  निवदन  है  कि
 इस  बारे  में  हम  ने  जो  पहले  फंसले  किए  हैं
 उन  को  छोड़  कर  इन  तमाम  चीजों  को  दूसरे
 तरीके  से  देखना  होगा  ।  मैं  खन्ना  जी  को  बधाई
 देता  हुं  जिस  तरह  से  उन्होंने  घोड़  धूप  की
 है।  वह  भी  रिफ्यूजी  हैं  श्र  उनवेः  दिल  में
 भी  कभी  कभी  उन  के  लिये  दर्द  उभर  अ  ता
 है

 5.49  hrs,

 [Mr,  SPEAKER  in  the  Chair]

 श्री  मेहर  सखग्द  सन्ता :  कभी  कभी  ।

 शी  स०  मो०  बनर्जो  :  कभी,  कभी,,
 मैंने  इस  लिये  कहा  कि  श्क्‍्सर  वह  श्रापस  के
 झगड़ों  में  उलझे  रहते  हैं  ।

 तो  मेरा  कहना  है  कि  हमें  इन  सवालों
 को  फिर  दूसरे  तरीके  से  देखना  होगा  ।

 बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  जी  ने  कहा  हैँ  कि

 दूसरे  प्रांतो  में  तो  ये  लोग  चले  जायेंग।  उत्तर
 प्रदेश  पांच,  ६  या  दस  हजार  परिवारों  को
 ले  लेगा,  असम  तैयार  है,  मध्य  प्रदेश  तैयार  है
 लेकिन  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  जी  ने  कह  दिया  है
 हमारे  यहां  तो  एक  आदमी  भी  नहीं  शा  सकता,.
 हम  किसी  की  जिम्मेदारी  नहीं  ले  सकते।
 स्टेशन  पर  लुट  पिट  कर  आयें  बस  खाना
 खायें  और  चले  जायें  -  इस  के  लिए  एक  हियूमन
 ऐप्रोच  होनी  चाहिये  |  झ्राज  भी  बंगामें  ला
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 लोग  क्‍या  श्रपने  दुःख  दर्द  को  बांट  नहीं
 सकते  ?  ध्गर  श्राज  मिसफोरचून  हो  तो
 क्या  वह  उस  को  शेयर  नहीं  कर  संपति  ?

 फोरचून  को  शेयर  फिया  जा  सकता  है  तो

 मिसफोरचून  को  भी  आपस  में  शेयर  किया
 जा  सकता  है  |  वहां  पर  छांटे,  छोटे  उद्योग
 लथाये  जा  सकते  हैं  ।  झाज  भी  मैं  महसूस
 करता  हुं  कि  हमारे  जो  भाई  श्राये  हैं  उधर
 @  सब  कुछ  गंवा  कर,  उन  को  वहां  पर  कुछ
 न  कुछ  धंधे  व  रोज़गार  मिल  सकते  हैं  |

 इसलिए  मैं  कहूथा  कि  बंगाल  की  सरकार
 को  भी  कहा  जाय  कि  वह  इस  में  श्रपना
 पार्ट  प्ले  करे  ।  आखिर  यह  एक  एसा  मसला
 है  जिस  का  कि  बंधाल  से  डाइरेक्ट  कनक्शन
 है  वेश  तो  सारे  देश  से  उस  का  कार्नक्शन  है
 लेकिन  वह  उधर  बंगाल  में  श्रा  रहे  हैं  इसलिए
 बजाय  इसके  कि  सब  का  बंगाल  के  बाहर
 भेजा  जाय,  अच्छा  हो  अगर  कुछ  लोगों  को

 बहीं  बंगाल  म॑  रक्खा  जाय  और  अगर  ऐसा
 किया  गया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उस  में  उस
 का  भला  ही  होगा  ।  ईस्ट  बंगाल  से  जो

 पुरुषार्थी  भाई  बड़ी  तादाद  में  आ  रहे  हैं
 व  केवल  काए्तकार  नहीं  हैं,  उन  में  डाक्टसं  हैं,
 बकील  हैं,  विद्यार्थी  हैं  शर  उन  में  दूसरे
 दूसरे  काम  करने  वाले  मजदूर  और  टैक्नी-
 शियंस  भ्रादि  हैं  ।  उन  लोगों  को  बंगाल  के
 विभिन्न  उद्योगों  मं लगाया  जा  सकता  ?

 है
 वहां  जो  इस्पात  के  कारखाने  हैं  प्रथवा  श्र्न्य
 जो  छोटे  छोटे  कारखाने  लग  रहे  हैं,  उन  को
 रेकपजीज  लोन  भी  मिल  सकता  है  बौर
 मैं  समझता  हूं  कि  उन  को  वहीं  पर  बखूबी
 बसाया  जा  सकता  है  |

 बस  समस्‍या  को  हल  करने  क  लिए  और
 जन  मुसीबतज़दा  भाइयों  को  बसाने  के  लिए
 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  हमें  इतने  पैसे
 की  जरूरत  है  ।  इस  के  लिए  मेरा  नम्प्र  निवेदन
 यह  है  कि  नेशनल  डिफेंस  फंड  में श्राज  लगभग
 Xo  करोड़  रुपया  पड़ा  है  1  जहां  तक  मैं
 समझता  हूं  इन  पचास्त  करोड़  रुपयों  से  न  तो
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 हवाई  जहाज  खरीदे  गये,  न  ही  कोई  जहाज
 खरीदने  की  योजनाएं  हैं,  न  ही  इस  में  से
 रुपया  जवानों  की  फंमिलीज़  को  दिया  गया
 तो  मेरा  सुझाव  है  विः  यह  रुपया  इस  काम:
 में  लाया  जाय  ।

 शास्त्री  जी  ने  एक  सवाल  के  जवाब
 में  कहा  था  बि  कुछ  लोगों  ने  इस  फंड  के
 रुपये  वा  ग्थसिएप्रोप्रिएशन  किया  था  और
 इस  के  लिए  उन्हें  सज्ञा  दी  गई  है  |  इसलिए
 यह  सारा  ५०  या  ५५  करोड  रुपया  इस  तरह
 से  धीरे  धीरे  उस  का  मिसएप्रोप्रिएशन  होता
 रहे,  बेहतर  यह  होगा  कि  उस  का  एप्रोप्रिएशन
 किया  जाय  ny  उस  रक़म  का  पचास  फ़ीसदी

 हिस्सा  कम  से  कम  पुरुषाथियों  को  दसाने  के

 लिए  लगाया  जाय  |  वह  हमारा  नेशनल
 डिफेंस  फंड  अपने  देश  की  भूमि  को  बचाने
 के  लिये  था  |  श्गर  यह  सरकार  हमारे
 पुरुषार्थी  भाइयों  को  पाविस्तान  में  बचा  नहीं
 सकी,  उसमें  भ्रसमर्थ  रही  तो  उस  को  नेशनल
 डिफेंस  फंड  का  Yo  फीसदी  उन  मुसीबतजदा
 ग़रीब  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  लगाना

 चाहिये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सदन  में  कोई
 भी  सदस्य  ऐसे  नहीं  होंगे  जो  कहेंगे  कि  यह
 पैसा  उन  के  पुनर्वास  में  न  लगे  ।

 एक  सवाल  हमारे  सामने  लोन  का  है  bk
 माननीय  मंत्री  ने  यहां  यह  श्राश्वासन  दिलाया
 था  कि  वह  लोन  जो  दिया  गया  था,  चाहे
 वह  बंगाल  के  पुरुषा्थियों  को  हो  जोकि  बंगाल
 में  बसे  हुए  हैं,  उत्तरप्रदेश  में  बसे  हुए  हों  या

 दूसरे  दूसरे  प्रान्तों  में  बसे  हुए  हैं,  उन  के
 लोन्स  को  राइट  फ़  करने  का  मामला
 जरेगौर  है  ।  यह  मामला  विचाराधीन  है  कि
 वह  लोन  राइट  औफ़  हों  या  न  हों  ।  मैं  निवेदन
 करना  चाहता  हुं  कि  श्रब  वक्‍त  भ्रा  गया  है  कि
 हमारे  पुरुषार्थी  भाइयों  को  जो  लोन  दिया  गया
 था,  किसी  को  ५००,  किसी  को  १०००,  किसी
 को  २०००,  मेरे  ख्याल  में  २०००  से  ज्यादा
 किसी  को  नहीं  दिया  गया  था  तो  वह  तो
 कम  से  कम  राइट  श्रौफ़  हो  ही  जाना  चाहिए  +
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 [  श्री  स०  मो०  बनर्जी  ]
 जब  इनकमटैक्स  का  ८०  करोड़  रुपया  राइट
 ऑफ़  हो  सकता  है,  लाखों  रुपया  राइट  ब्ौफ
 हो  सकता  है  तो  कम  से  कम  यह  लोन  जोकि
 करोड़ों  की  शक्ल  में  नहीं  है,  मैं  समझता  हूं
 कि  ज्यादा  से  ज्यादा  यह  १०-१५  करोड़
 होगा  उस  को  राइट  श्रौफ़  होना  चाहिये  |  इस

 मुसीबत  में  जबकि  उस  की  जान  के  लाले
 पड़  गये  हैं  तो  कम  से  कम  यह  लोन  तो  उसमे
 कापिस  न  लिया  जाय  ।  यह  कुछ  सवालात
 मैंने  इस  वजह  से  रक्खे  हैं  कि  मंत्री  महोदय
 उन  पर  विचार  करेंगे  और  मुझे  पूरी  श्राशा  है
 कि  वें  हमदर्दी  के  साथ  इस  बारे  में  विचार
 करेंगे  ।

 इस्कुऐट्स  कोलिनीज़  जो  बनी  हुई  हैं
 उन  को  रंग्लराइज़  होना  चाहिये  |  यह
 सवाल  आज  हमारे  सामने  पुरुषार्थियों  का  हैं
 श्रौर  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह
 हल  हो  जाना  चाहिये  और  ऐसी  कोलिनीज़
 का  रंगूलराइज़ेशन  कर  दिया  जाना  चाहिये  av

 जहां  तक  सियालदाह  स्टेशन  पर  इस्कुऐटिंग
 का  सवाल  है  उस  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  को
 अवश्य  बधाई  दुंगा  |  वहां  सियालदाह  स्टेशन
 पर  जो  इस्कुऐटर्स  पड़े  रहते  थे और  जिनके  कि
 हाथ  लोगों  के  चलने  से  कट  जाया  करते  थे,
 उन  लोगों  को  श्राप:  ने  वहां  से  हूटा  दिया  और
 अगर  उनको  दूसरी  जगह  बसा  दिया  हो  तो

 मुझे  उसकी  खुशी  है  श्रोर  उसके  लिए  मैं  मंत्री
 महोदय  को  बधाई  दूगा  ।  छोटे  छोटे  बच्चे
 जोकि  वहां  बे  रहते  थे  और  जिनके  कि  हाथ
 लोगों  के  चलने  से'  कुचल  जाया  करते  थे  उनको
 आपने  वहां  स्टेशन  से  हटा  दिया  यह  आपने
 अच्छा  ही  किया  ।  यह  आप  सोचिए  कि  हमारी
 माताएं,  बहनें  श्रौर  पिता  लोग  हमेशा  के  लिए
 हिन्दुस्तान  में  एक  खानाबदोश  बन  कर  रह
 जायें  और  इधर  से  उधर  हमारे  देश  में  चूमते
 रहें  यह  शोभा  नहीं  देता  है  ।

 पाकिस्तान  प्रपने  वहां  हिन्दू  भ्रल्पसंख्यकों
 को  पूरी  तरह  से  लूट-पाट  करके,  उनकी
 जायदादों  को  हडप  करके  श्रपने  वहां  से
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 भगा  देने  पर  तुला  हुप्रा  है।  आज  माइना-
 रिटीज़  की  खूरेजी  पाकिस्तान  में  हो  रही  है।
 लेकिन  इस  के  साथ  ही  वहां  एक  दूसरी  चीज़
 भी  हो  रही  है  और  वह  यह  है  कि  ग्राज  ग्रय्यूब-
 शाही  के  खिलाफ  उन  की  तानाशाही  के
 खिलाफ  एक  आन्दोलन  चल  रहा  है  यह
 प्रान्दोलन,  हिन्दू,  मुगलमान  दोनों  कर  रहे
 हैं  7  अय्यवशाही  के  खिलाफ  वहां  पर  जनवादी
 आन्दोलन  जोर  पकड़ता  जा  रहा  है  उस  की
 तरफ  से  जनता  का  दिमाग़  हटाने  के  लिए
 शासक  वर्ग  द्वारा  धर्म  के  नाम  पर  माना-
 रिटीज़  की  खूंरेजी  की  जा  रही  है  ग्रौर  इसलिए
 वहां  से  काफी  तादाद  में  शरणार्थी  भाई  इधर
 भाग  कर  आ  रहे  हैं  |  वहां  पर  यह  सवाल
 इतना  बड़ा  बना  हुआ  है  |  जरूरत  तो  इस
 बात  की  है  कि  यह  दोनों  विभाग  वर्क्स,
 हाउसिंग  और  रिहैब्लिटेशन  श्रलग  ग्रलग
 कर  दिये  जायें  ।  रिहैब्लिटेशन  को  वर्क्स  ऐंड
 हाउसिंग  से  अलग  कर  दिया  जाय  t  मैं  यह
 नहीं  कहता  जैसे  कि  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि
 उम  में  मंत्री  बंगाल  से  हों  वैसे  यह  बड़ा  अच्छा
 है  कि  जहां  एक  पंजाब  के  हैं  वहां  उपमंत्री
 बंगाल  के  हैं  ।  इस  सवाल  को  इस  तरह  से
 टैकिल  किया  जाय  ताकि  यह  आयन्दा  उठ
 न  सक  और  यह  कामयाबी  के  साथ  हल  हो  ।

 अब  मैं  मंत्री  महोदय  के  सामने  कुछ  दूसरे
 सवालात  रखना  चाहूंगा  ।  वह  सवाल  सी०
 पी०  डब्लू०  डी०  का  है।  सी०  पी०  डब्लू०
 डी०  के  बारे  में  मानतीय  मंत्री  हमेशा  ऋहते
 हैं  कि  हम  चीज़ों  को  हल  करते  हैं  ।  इसके
 लिए  मैं  उन  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  मैं
 सी०  पी०  डबलू०  डी०  वकर्स  यूनियन
 का  सभापति  हूं  1  मेरा  उन  के  साथ  चोली,
 दामन  का  साथ  है  1  कभी  वह  नाराज़  होते
 हैं,  कभी  खुश  होते  हैं  तो  कभी  हम  भी  नाराज़
 ब  खुश  होते  हैं  ।  बहरहाल  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  श्राज  जो  वहां  पर  एएरियर्स
 का  सवाल  है,  जो  हमारे  सी०  पी०  डबल ू०
 डी०  में  बनसे  चाऊं  इस्टेबलिशमेंट  के  लोग
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 हैं  उनके  एरियर्स  वा  सवाल  है  वह  श्रभी  तक
 उनको  मिला  नहीं  है।  यह  जो  डिसबर्समेंट
 आफ  वेजेज़्  ब्रौफ़  सी०  पी०  डबल०  डी०
 चर्कंचाजंड  स्टाफ  इन  कंलवाटा  डिवीजन  की

 यह  जे  छंटी  छटी  चीजें  हैं  जोकि  ख़ामखा
 ऐिटेट  होती  रहती  हैं  ।

 इसी  तरीक़े  से  पे  रकेल्स  जो  रोड
 इंस्पैवटर  के  हैं,  वर्क  चार्जड  इस्टेबलिशमेंट
 के  हैं  उनका  तय  होना  चाहिये  ।  उनकी  पे
 के  बारे  में  जो  डिमांड  है  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  उसके  बारे  में  फँत्ला  लिया  जायेगा  ।
 उसके  बारे  में  एक  कंटगेराइज़ेंशन  कमेटी
 बनी  थी  ।  मैं  च  हता  हूं  कि  उस  कैटेगराइ-
 खेशन  कमेटी  के  सामने  यह  तमाम  चीज़ें
 घायें  ।

 इसी  तरीके  से  गवरनंपरेंट  प्रेप  का  सवाल

 है  ny  मैं  ब््रभी  कलवत्ते  में  गवर्नमैंट  प्रेस  को
 देखने  के  लिए  गया  था  ।  यह  मेरा  सौभाग्य
 है  कि  कलवत्ते  के  गवनंमेंट  प्रेस  के  भाइयों
 ने  मुझे  भ्रपना  सभापति  चना  ।  मैं  वहां  उन
 कै  काम  आदि  को  देखने  गया  था  ।  मैंने
 बहां  पर  कम्पोजीटर्स  का  काम  देखा,  बक-
 'बाइंडिंग  का  वाम  देखा  श्रौर  दूसरे  काम  भी
 देखे  श्र  मुझे  उनके  वह  काम  देख  कर  बड़ी
 खुशी  हुई  t  wa  वेसे  तो  मैं  एक  नौन  स्किल्ड
 झादमी  हूं,  मैं  नौन  टैकनिकल  श्रादमी  हूं
 जेकिन  एक  कौमन  सैस  के  श्राधार  पर  मैं  यह
 कह  सकता  हूं  कि  मैंने  कुछ  ऐसे  लोगों  को
 काम  करते  हुए  देखा  जोकि  स्किल्ड  कैटेगरीज़
 मे  झाने  चाहियें  थे  लेकिन  उन  को  श्रभी  तक
 नौन  स्किल्ड  बना  कर  रक्खा  हुआ  है  या

 मुश्किल  से  सेमी  स्किल्ड  कंटेगरी  में  रक्खा

 छुआ  है  |  यह  खुशी  की  बात  है  कि  एक  कैटे-
 ेराइजेंशन  कमेटी  बैठी  हुई  है  |  उस  में  योग्य
 अफ़्सरान  हैं,  टैकनिकल  लोग  हैं  शौर  उस

 कमेटी  के  सामने  यह  तमाम  चीजें  हैं  लेकिन  वह
 कंटेगेराइज़ेंशन  कमेटी  कब  तक  बैठी  रहेगी

 आखिर  उसकी  कभी  रिपोर्ट  भी  निकलेगी  ?
 उसके  सामने  गवनेमेंट  प्रैस  के  तमाम  रिप्रें-
 4  (Ai)  LSD—6.
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 aie  को  कम  से  कम  हक़  होना  च  हिये
 कि  वे  ह:16  कर  वहां  गवाही  दें  और  उस  की
 कोई  रिपर्ट  निकल  और  गवाही  के  धार  पर
 उस  बारे  में  एक  फैपला  हो  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का
 समय  समाप्त  हो  रहा  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जो  :  बस  मैं  एक,
 दो  मिनट  और  चाहूंगा  ।

 दूसरी  चीज़  मैं  गवर्तमेंट  प्रेस  के
 मलाजिमों  क॑  कक्‍्वर्ट्स  के  बारे  में  बहना
 चाहूंगा  ।  यहां  मिटो  रोड  पर  गवर्नमेंट  प्रैस
 के  मल,जिमों  के  लिए  कवार्टस  बनाने  के
 लिए  बारबार  भ्राश्वासन  दिलाया  गया  था।
 उन  की  और  से  कहा  गया  था  कि  मिटो
 रोड  पर  कुछ  ऐसे  क्वार्टर्स  बनाये  जायेंगे
 जोकि  गवरनंगेंट  प्रैस  के  कमंच  रियों  के
 लिये  होंगें  लेकिन  श्रभी  तक  वह  हुआ  नहीं  है  ।

 जहां  तक  कलकत्ते  में  गवनंमेंट  प्रैस  के
 लोगों  के  लिए  क्वार्ट्स  का  इन्तज़ाम  करने  का
 सवाल  है  वह  तो  और  भी  टेड़ा  सवाल  है  लेकिन
 कम  से  कम  यहां  दिल्‍ली  मिट  रंड  में  गवर्नमेंट
 प्रैंस  के  वार्मंचारियों  के  लिए  कुछ  ववार्टस  का
 प्रबन्ध  होना  चाहिये  यह  उचित  ही  हं।गा  कि
 बे  छट  छट  मुल।जिम  गवर्नमेंट  प्रैस  में  काम
 करने  के  बाद  वहीं  श्राराम  से  मिटो  रोड  में
 अ्रपने  कक्‍्वार्ट्त  में  चले  जायें  ।  मंत्री  महोदय
 को  मालूम  ही  है  कि  किस  तरह  से  गवर्नमैंट
 प्रैस  में  रात,  दिन  काम  चलता  है,  नाइट  शिफ्ट
 होती  है,  श्रोवरटाइम  लगता  है  और  जबकि
 मंत्री  महोदय  ने  यह  सिद्धांत  मान  लिया  है  कि
 गवनमेंट  सर्वेन्ट्स  को जिनकी  कि  इस  तरह  की
 श्ौड  ग्रोवर  की  रात,  दिन  की  ड्यूटी  है
 उन  को  क्वार्टर  नियरर  टु  दि  प्लेस  भ्राफ  डयूटी
 दिया  जाना  चाहिय  तो  कम  से  कम  गवर्नमेंट
 प्रैस  वालों  के  लिए  भिटो  रोड  पर  क्वार्टर्स  की
 व्यवस्था  तो  उन्हें  कर  ही  देनी  चाहिये
 एसा  करना  एक  बहुत  झच्छी  चीज  होगी  ।

 उस  के  बाद  क्वाटरों  का  सवाल  है  ॥
 हमारे  एम०  पीज०  की  तरफ  से  भी  एक  बात
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 [at  स०  मो०  बनर्जी]
 आई  है।  वहां  पर  उन  में  जो  गार्ड निंग  का
 सवाल  था,  होर्टीकल्चर  वह  पहले  प  लिया-
 मैंटरी  डिवीजन के  भ्रन्दर  था,  भ्रश्यक्ष  महोदय,
 शायद  अप के  पास  भी  कुछ  सदस्यों  ने  इस
 के  बारे  में  लिखा  होगा:  श््ब  वह  चीज  डाइरेक्टो-
 रेट  श्राफ  दी  मिन्स्ट्री  के  श्रडर  चली  गयी  है
 झौर  जव  से  होडर्टीकल्चर  उस  के  नीचे  गया  है,
 लोग  तो  कहते  हैं  कि  सत्यानाश  हो  गया  है
 लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  साढ़े  सत्यानाश  हो
 शया  है  बड़ो  मुसीबत  पौदा  हो  गयी  है
 वहां  पर  सारी  एफोशियेंसी  जाती  रही  है  ।
 हैं  निवेदन  करूंगा  कि  इस  ओर  देखा  जाय  ।
 चार्जेज  बहुत  बढ़  गये  हैं।  हमारे  यहां  सवन्ट
 क्वार्टर  हो  अपना  क्वार्टर  ही  या  कुछ  हो,
 यह  चार्जेज  बहुत  काफी  हो  जाते  हैं  ।  और
 यकीन  मापिये  कि  जो  हम  लेगो  को  तनख्वाह
 मिलती  2  और  यह  जो  पचियां  मिल  जाती  हैं
 उन  को  श्रगर  आप  अच्छे  तरीके  से  देखें  और

 हिसाब  करें  तो  वद  हिसाब  नहीं  हो  सकता  है  ।
 इसलिय  मैं  कहूगा  कि  इस  बारे  में  भी  सरकार

 कुछ  कायवाही  करे  बजाय  इस  के  कि  इस  मौके
 पर,  जबकि  देश  के  २७  करोड़  लोगों  की  झरमदनी

 साढ़ें  सात  आने  रंज  है,  रूलिग  पार्टी  की तरफ

 यह  बिल  आय  कि  एम०  पीज०  की  तनख्वाह
 Yoo  रपये  माहवार  और  एलाउन्स  ३१  रुपय

 रोज  हो,  बजाये  इस  के  कि  हम  देश  में  यह
 फीलिंग  पैदा  करें  कि  हम  अपने  तनख्वाहें
 झर  भत्ते  बढ़ाना  चाहते  हैं,  इन  छोटी  छोटी
 दिक्कतों  को  दूर  किया  जाय  और  इन  बातों  को
 रशनलाइज  कर  के,  अच्छी  तरह  से  एसेसमेंट
 कर  के  मुनासिब  फैसला  किया  जाये  ।

 36  hrs.

 जहां  तक  ख्वाटरों  का  प्रश्न  है,  साठ

 हजार  सरकारी  कमचारी  शब  भी  बेधर  हैं-
 उन  को  क्वार्टर  नहीं  मिले  हैं।  हम  देखते  हैं  कि
 लीन  कमरों  के  क्वार्टर  में  तीन  फेन्ज  हैं,  दो

 कमरों  के  क्वार्टर  में  एक  फैन  है,  लेकिन  क्लास

 कलर  के  बन-रूम  या  ट-रूम  टेनेमेंट्स  में
 भी  तक  कहीं  कहीं  बिजली  भी  नहीं  है
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 माननीय  मंत्री  जी  की  मिनिस्द्री  जितनी
 लम्बी  है,  उतनी  ही  चौड़ी  है  ।  और  उतनी
 ही  मोटी  हँ-वह  तीनों  तरफ  से  बढ़ी  हुई  हूँ  ।
 मैं  उन  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वहू  खद  भो
 उसी  तरीके  से  बढ़ें  शर  अ्रपनी  मिनिस्ट्री  के
 तीन  विभागों  को  देखने  की  कोशिश  करें  +

 श्राज  देश  के  सामने  तीन  सवाल  हैं  +
 एक  तो  रिहैबिलिटशन  का  सवाल  हैं।  लाखों
 भाई  बहनें  यहां  पर  श्रा  रही  हैं।  हाउसिंग
 का  सवाल  है  और  फिर  वर्क्स  का  सावाल  है-
 नई  नई  इमारतें  बनाई  जा  रही  हैं  ।  मैं  उनसे
 निवेदन  करूंगा  कि  वहू  इन  बातों  पर  विचार
 क  ,  ताकि  उन  पर  देश  को  जो  विश्वास  है,
 वह  विश्वास  और  बढ़े  आर  बड़ों  एसा  न  हो
 कि  जो  पुरुपर्थी  भाई  याति  जा  रहे  हैं,  उन
 के  द्वारा  इस  देश  में  खानावदोशों  की  संख्या
 बढ़ती  जाये  ।

 Mr,  Speaker:  Hon.  Members  may
 new  move  their  cut  motions  relating
 to  the  Demands  under  the  Ministry
 of  Works,  Hucsing  and  Rehabilitation
 subject  to  their  being  otherwise  admis-
 sible.

 Shri  Dinen  Bhattacharya:
 move:

 I  beg  to

 “That  the  demand  under  the
 head  Expenditure  on  Displaced
 Persons  be  reduced  to  Re.  7.7

 [Policy  of  rehabilitating  displaced
 persons  from  East  Bengal  QDI.

 “That  the  demand  under  the
 head  Expenditure  on  Displaced
 Persons  be  reduced  by  Rs.  100."

 {Failure  to  make  arrangements  for
 resettlement  of  the  refugees  coming
 to  India  from  East  Pakistan  (28)].

 “That  the  demand  under  the
 head  Expenditure  on  Displaced
 Persons  be  reduced  by  Rs.  100"
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 (Conditions  in  Manag  Camp  tn
 Dandakaranya  (29)).

 ‘That  the  demand  under  the
 head  Expenditure  on  Displaced
 Persons  be  reduced  by  Rs.  100.”

 {Failure  to  rehabilitate  the  refugees
 of  the  “K”  site  plot  at  Prince  Anwar
 Shah  Road,  Tollygunje,  Calcutta
 (30)  }.

 “That  the  demand  under  the
 head  Expenditure  on  Displaced
 Persons  be  reduced  by  Rs.  100.”

 refugees
 (31)).

 “That  the  demand  under  the
 head  Expenditure  on  Displaced
 Persons  be  reduced  by  Rs.  100.”

 {Failure  to  rehabilitate
 squatting  in  muslim  houses

 {Need  to  probe  as  to  the  possibility  of
 resettling  6  part  of  re/ugees  from
 East  Pakistan  in  West  Bengal  (32)].

 Shri  S.  M.  Banerjee  I  beg  to  move:

 “Thet  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 {Failure  to  compute  fully  and  tackle
 the  residuary  problems  of  rehabili-
 tation  of  refugees  who  have  come
 prior  to  January  ,  964  since  parti-
 tion  (63)].

 “That  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 {Inadequacy  of  arrangements  for  re-
 ceiving  and  rehabilitating  refugees
 both  old  and  new  in  Dandakaranya
 (64)  i

 ‘That  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 ({Inadequacy  of  rehabilitation  measures
 in  Garo  Hills  (85)1.

 “That  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
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 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 |Need  to  regularisation  of
 colonies  (66) ).

 squatters

 “That  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 {Need  to  pay  compensation  to  refugees
 for  properties  left  behind  in  East
 Pakistan  (67) ).

 “That  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100”

 Need  to  provide  alternative  acccm=
 modation  to  all  refugees  squatting
 in  houses  belonging  to  Muslims  and
 Hindus  and  whose  owners  want  those
 houses  back  (68)).

 “Thet  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”,

 «Conditions  prevailing  in  Permanent
 Liability  camps  of  lone  women  ant
 children  (69) ).

 “That  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 [Failure  to  develop  the  H.  B.  Coopera-
 tive  Scheme,  Sodepur  24  Pargcnas
 (70)}.

 “That  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 [Continuance  of  rule  permitting  age
 relaxation  for  refugees  in  Gorern-
 ment  jobs  (71)1.

 “That  the  demand  under  tne
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”
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 {Shri  Dinen  Bhattacharya]
 {Need  to  improve  the  condition  of

 refugees  who  came  prior  to  Janu-
 ary  l,  964  in  Tripura,  Orissa,  Assam
 and  the  new  proposals  for  rehubili-
 tating  those  coming  in  latest  influx
 to  these  areas  (72)].

 “Thet  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 {Rehahilitation  Industries  Corporat:on
 and  the  industrial  schemes  for  which
 loans  were  given  to  give  emp‘oy-
 ment  to  refugees  (73)].

 Mr.  Speaker:  The  cut  motions  are
 also  before  the  House.

 sh  उइके  (मंडला)  :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 पाकिस्तान  सरकार  के  श्रमानष्कि  *यवहार
 के  कारण  हमारे  दो  लाख  श्रल्प  पंख्यक
 आईइयों  को  अपने  अपने  घरों  को  छाड़  कर

 स्वी  पकिस्तान  से  यहां  मंदानों  में  झाना
 पड़  रत  है।  इस  बारे  में  जो  बातें  हम  सुनते
 हैं,  प्रगर  वे  सही  हैं,  ते  यह  बड़े  दुख  की  बात  है
 भेरे  सरीखा  भ्रादमी  चाहेगा  कि  दोनों  देशों  के

 गृह  मंत्रियों  की  जो  मीटिंग  होने  जा  रही  है,
 उस  में  भारत  सरकार  को  पाकिस्गन  सरकार
 के  साथ  बड़ी  सख्ती  से  पेश  आना  चाह्यि  |  हमारा
 सवंस्व  लुट  जाये,  लेकिन  भ्रगर  हमारी  शाबरू

 लूटे,  तो  हमारे  जिए  कोई  चीज  नहीं  रही  ।

 हम  सुनते  हैं  कि  वहां  पर  अ्रल्य-संख्यक  यूत्रतियों
 की  झाबरू  लूटी  जाती  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि

 हमारे  दिलों  को  दर्द  पहुंचाने  वाली  ऐसी  कोई

 दूसरी  बात  नहीं  हो  सकती  हूँ  ।

 जहां  तक  शरणा्थियों  का  सम्बन्ध  हु,
 यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  मेरे  प्रदेश  में

 मुल्य  मंत्री  ने  भ्रपन  यहां  दुर्देदी  शरणाथियों
 के  पच्चीस  हजार  कुटमभ्बों  को  बसाने  का  जिभ्मा
 लिण  हे  1  ये  शरणार्थी  जहां  जहां  जाते  हैं,
 यहां  वहां  कुछ  दूसरी  समस्‍यायें  पैदा  होती  हैं  ।
 इस  वक्‍त  बिहार  श्र  उड़ी सा  के  श्रादिवासियों
 भें  भौर  कुछ  मध्य  प्रदेश  के  प्रादिवासियों  में  मी
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 इस  प्रकार  की  समस्याय  पैदा  हुईं  हैं।  इस  वक्‍त
 ये  शरणार्थी  माना  कि  भ्राश्रम  में  रखे  गए  हैं
 वहां  से  इन  को  जिन  पांच  जिलों,  भर्थात
 बस्तर  हंशंगाबाद,  बतूल,  सरग्जा  और

 शाहडोल  में  हटाया  जाना  हूँ,  व  सब  साठ,
 सत्तर,  भ्रस्सी  या  नथ्बें  फीसदी  श्रादिवासी
 जिले  हैं  ।

 हम  री  बहिन  ने  श्रभी  बताया  है  कि
 आदिवासियों  को  क्‍या  तकलीफ  हैँ  |  जब

 पहले  वाले  शरणार्थी  वहां  दंडकारण्य  में  गए,
 तो  श्रादिवासियों  में  कितनी  नाराजगी  पेदा

 हुई,  ब्भी  एक  मानतीय  सदस्य  ने  यह  बताया

 हैं  ।  श्रादिवासी  तो  दुद हैं  शर  उन  दुर्वे  वियों
 के  बीच  में  ये  दुर्दती  जा  रहे  है  इन
 दोनों  दुर्देवियों  में  भाई-चारा  र  बन्धु-
 भावना  पैदा  हो,  इस  के  लिए  इन  झ्रादिवासी
 जिलों  में  शरणायों  को  बसाने  से  पहले
 उन  लगों  में  समूचित  प्रचार  करना  श्रत्यन्त
 ्रावश्यक  हैं  1  प्रगर  ऐसा  न  करते  हुए  इन
 पांच  जिलों  में  शरण।थियों  को  ले  कर  बजोयो

 जायेगा-यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  पच्चौस

 हजार  शरणार्थे  कुटुम्बे  हम  रे  प्रदेश
 में  बसाए  जायेंगे  और  इस  प्रकार  दुखियों
 के  बीच  में  दुखी  बरेंगे--त।  शायद
 परिणाम  कुछ  भ्रच्छे  नहीं  होंगे,  क्योंकि
 प्रादिवासी  भाई  कितने  भंते  हंते  हैं,  इसका

 एक  ताज़ा  उदाहरण  मैं  आप  को  बताना

 चाहता  हूं  ।  जिला  बस्तर  में  एक  श्रादिवासी
 &  ३१  रुपये  भें  जो  जंगल  एक  ठेकेदार  ने
 लिया  था,  सरकार  ने  जब  उस  को  नीलाम

 किया,  तो  वह  ७१,०००  रुपये  का  बिका  |

 भ्रादिवासी  इतने  भोले  होते  हैं  ।  उन  को

 कोई  भी  बहका  सफता  है  |  झ्रादिवासियों
 को  भ्राजफल  दो  तत्व  बहका  सकते  हैं--
 एक  तो  राजनीतिक  तत्व  उन्त  को  बहुका
 सकते  हैं,  दूसरे  साम्प्रदायिक  तत्व  उन  को

 बहका  संकते  हैं  श्रौर  भ्रगर  तीसरे  पाविस्तानी
 सत्व  वहां  घुसे  हों,  तो  वे  भी  उन  को  बहका
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 सते  हैं  ।  इन  भोले  श्रादिवारियों  +  पहले
 ्य  बारे  में  समझाने  की  आवश्यकता  है  1

 गरग।थियरों  को  बसाने  का  प्रश्न  पूरे
 भारत  दा  प्रश्न  है  और  इसलिए  दंडकारप्य
 में  एच्चीस  हजार  शरणार्थी  कुटुम्बों  को
 बराने  ई।  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  रुरकार
 झौः  भरत  रूखार  में  द  शर्तें  तय  की
 गई  हैं,  धर्यात्‌  चम्दल  के  खंडरों  में  ४५  हज़ार
 एवड  जर्मन  शरणाथियों  के  लिए  बनाते
 है.  चित्रकट  में  इन्द्रावती  नदी  को  दांध  कर
 पदर  ह  उस  बनान।  है,  तथा  बंध  में  कुछ
 काम  बन  है,  इंडस्ट्रियल  सकल  खेलना  है
 आर  कुछ  ज़मीन  को  तैयार  वरना  है,  श्रादि,
 भरत  ररकार  को  उन  तों  को  सब  से
 पहले  प्रा  करना  चाहिए  अरर ये  बम  करने
 की  तरफ  जल्दी  से  जल्दी  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 माय  प्रध्श  सरकार  और  भग्त  रस्वार  के
 बीच  में  इस  बारे  में  T  रमझौता  हुआ  है,
 यथा  मध्य  प्रदेश  रबर  ने झपने  ज  विचार
 भरत  सरकार  के  सामने  रखे  हैं,  उनकी
 तस्फ  भरत  रूगकार  को  रब  से  पहले  ध्यान
 देना  चाहिए  |  पुनर्वास  मंत्र.ल्य  पर  बड़ी
 ज़वाददारी  है  शर  थियों  का  बरना
 कई  अरन  काम  नहीं  है  बई  र्मस्यध्ों
 क: बस्यायें  निव  लती  हैं  ्र  क्र.  गे  न्विजेंगी  1

 तो  अभी  वर्तमान  की  रम्स्य्यें  दढा  रहा
 हूं  ;  स्वर  ने  इस  स्म्बन्ध  रे,  ना  दातें
 मध्य  प्र८्श  वार  के  साथ  गिल  बार  मंजर
 की  हैं,  बड़ी  बड़ी  इम,रतों  था  बाम  बन्द  ब््के
 पहले  यन  को  पूरा  बचने  का  प्रव्त्त  बारना

 हिए  इस्  से श्रादिवारि  ये  क्ञ्का  श्सवत ष

 नहीं  हगा  और  बेचारे  शब्णार्थी  ही एक  दम
 रंजी-र ठी  में  लग  झायेगे  ।

 बताना  चाहता  हूं  कि  शरण  परियों
 प्त  य्य्  बरतने  मे  प्रच्श  र  ने

 बड़ी  ज ।खम  अपने  ऊण्र  ली  है  ।  श्रभी
 उनमे  यहां  शांति  है,  लकन  ग  चल  केर

 वहां  पर  र/म्प्रदायिव्र  झगड़े  हूं  ने  की  क्राशंका

 कह
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 हो  सकती  है  ।  इन  झगड़ों  को  रोकने  का
 इलाज़  भारत  रुखार  औौर  प्रदेश  सवारों
 को  भी  करना  चाहिए  ओर  हम  पालियामेंट
 के  सदस्यों  के  भी  करना  चाहिए  1  मैं  अप
 व्यवितगत  बात  बताना  चाहता  हूं  |क  जिन
 पांच  जिनों  में  इन  शरणार्थी  क्‌ट्म्वों  को
 बसाया  जायेगा,  मैं  ने  वहां  के  श्रपने  कार्य-
 कर्ताओं  के  चिट्टियां  लिखी  हैं  और  वहां
 पर  इस  बारे  में  सुभायें  होने  वाली  हैं  ।  हम
 पुनर्वास  मं लिय गी  इस  दिशा  में  सहायता
 करने  का  जी  छान  से  प्रयत्त  करेंगे  कि  इन
 दुदवी  पा।कर्टानी  भाई-बहनों  के  साथ  हम,रे
 श्रादिवासी  भ.ई-ब्हन  बिल्कुल  भाई-बहनों
 के  नाते  रहें  और  य्न  के  राथ  विसी  विस्म
 का  झगड़ा  न  दारें।  लेकिन  इस॑  मंत्रालय  पर
 एक  बड़ी  ज्वब्दारी  है  कि  वह  दंडकारप्य
 के  वायंकरियों  पर  रुख्ती  की  नज़र  रखें  t

 दंडवारण्य  के  कार्यकारिों  क॑  मनमाने
 व्यवहार  वा  नतीजा  मंत्री  महेदय  छान्‍्ते  हों
 या  न  जानते  हूं,  लेविन  मैं  जानता  हूं  ।  बस्तर
 में  ेहॉडीगरा  में  गंली  चली  है। न  भाई
 कहते  हैं  वि  अदिवारियों  में  असंत प  फंस
 गया  है,  उन  का  मैं  दताना  चाहता  हूं  कि
 दंडबास्प्य  में  बाम  बने  वाले  शादो
 के  मन्‍्माने  स््वह्तार  के  बारण  ही  ऐसा
 हुआ  है  1  ४  को  मनन्‍माना  पैसा  मिलता
 है,  मनमानी  गड़ियाँ  मिलती  हैं,  कैड्ल
 जलाने  का  ता  है  और  इस,रूए  वें  प्रादि-
 वारियों  की  इज्जत  बग  बिल्वुल  खयन  नहीं
 करते  हैं।

 मैं  ने  तीत  मदीने  पहले  एश्सीवयरिव
 कम्टी  में  :घान  मंत्री  जी  का  a7  था  कि
 पंडत  ),  मासार  प्त्रा  में  मैं
 पढ़े  रहा  हुं,  <रू  रे  मैं  रमझता  हूं  V
 u  एवं.  ने  एवा  दिन  गंली  चलेगी  श्र  हजार
 पांच  सी  श्रादिवार्सी  मा
 हमारे  मुंह  ५६  व्गस्ख  लगेगी  ।  त॑न  महीने
 $  बाद  ब्हा  गली  चली  a  मैं  एवर्स.क्य|टब
 कमेटी  में  पंडद  जी  को  फिर  मिला  और
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 [श्री  इक]

 कहा  कि  वहां  पर  एक  गुडविल  दीम  भेजी
 जाये  |  इसके  अनुसार  वहां  पर  एक  गुडविल
 टीम  गई,  जिस  में  मैं  भी  था  और  पंजाब  के
 मंत्री,  श्रो  रणवीर  सिह,  भी  थे  ।  हम  लोग
 इस  बारह  गाड़ियों  म॑ं  चल  रहे  थे  ।  शाम  का
 वक्‍त  था  t  उधर  से  एक  ग्ररीब  भादिवासी
 बैल-गाड़ी  में  अपने  बाल-बच्चों  शौर  महिला  प्रों
 को  ले  कर  चला  शा  रहा  था  ।  दंडकारण्य
 का  एक-एक  दक  ड्राइवर  उस  बंल-गाड़ी  को
 रोक  कर  उस  झअ्रादिवासो  को  मारे  चला  जा

 रहा  था  ।  वह  बेचारी  महिला  एक  तरफ़
 अपने  बच्चों  को  पकड़े  हुए  थी  और  दूसरी
 तरफ़  बैलों  की  रस्सी  को  पऊड़े  हुए  थी  और
 वह  बेल-गाड़ी  बिल्कुल  उलटने  की  हालत
 में  थी  ।  हम  लोगों  ने  प्रपती  मोटरें  खर्डा  की
 और  ड्राइवर  को  कहा  कि  क्यों  मारते  हो  ।

 ड्राइवर  ने  यह  जवाब  दिया,  साहब  प्रभी
 क्या  हुमा  हैं  ?  अभी  तो  इस  को  मारते  मारते
 इस  की  चमड़ी  निकालूंगा  और  फिर  ट्रक  से
 बांघ  कर  ले  जाऊंगा  ।  श्री  रणवीर  सिंह  ने
 उस  को  कहा  कि  क्‍या  तुम  जानते  हो  कि  ये
 सब  कोन  हैं--र्पीछे  की  गाड़ी  में  यहां  के
 कलेक्टर  साहब  हैं श्रोर  एक  गाड़ी  में  यहां  के
 कप्तान  साहब  भी  हैं  और  दिल्‍ली  से  अय  हैं,
 हम  पालियामेंट  के  मेम्बर  हैं  |  तब  वह
 व्यक्ति  प्रपनें  ट्रक  में  बैठ  कर  वहां  से  चला
 गया  |  जो  बेल-गाड़ी  वाले  थे,  हम  ने  उन  में
 से  कुछ  को  अपनी  गाड़ियों  म॑ं  लिया  ओर
 अपने  एक  दो  श्रादमियों  को  वाहा  कि  तुम
 बेल-गाड़ी  के  साथ  आश्ट्ता-श्राहिस्ता  चले
 ग्राओं  ।  वहां  की  स्थातय  जनता  को  इन
 कमंचारियों  से  बचाने  क  लिए,  स्टेट  गवरनमेंट
 ने  एक  ऐसा  बात  की  है  ज॑  भारत  में  कहं।  नहीं
 हुई  होगी  ।  हर  एक  पुलिया  के  ऊपर  उसने
 गेट  लगा  दिये  हैं  ताकि  गाड़ियों  की  स्पीड
 को  थोड़ा  सा  कंट्रोल  में  रखा  जा  सके  दौर

 ५
 जो  ड्राइवर  हैं,  वे  बहुत  ज्यादा  स्पीड  पर

 भाड़ियां  न  दोड़ा  सकें  -  हर  एक  पुलिया  के

 छपर  आापकों  कभी  कभी  दण्डकारण्य  की
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 गाड़ियां  गिरी  हुई  मिलेंगी  ।  कितनी  इस
 तरह  से  गिरी,  उसका  हिसाब  झ्राप  के  पाल
 होगा  ।  ये  सारी  बातें  किस  तरह  से  हुईं  यह
 वो  मैंने  भ्राप  को  बता  दिया  है।  दण्डकारण्य  के
 जो  प्रधिकारी  हैं,  उन  पर  प्रापको  कंद्रोल
 करना  होगा,  उसका  कुछ  इलाज  करना
 होगा  t

 wa  मैं  दण्डकारण्य  प्राजैबट  रिपोर्ट  के
 पेज  ४५  से  जो  ट्राइवल  वेलफेयर  के  बारे  में  हैं
 कुछ  अंश  पढ़  कर  श्राप  को  सुनाना  चाहता  हूं  :

 “The  scheme  will,  in  all  ils
 manifestations,  not  only  safeguard the  interests  of  the  tribal  popula-
 tion  but  promote,  in  a  positive  man-
 ner,  their  welfare,  The  States  con-
 cerned  have  Tribal  Welfare  Depart-
 ments  and  their  own  programmes
 for  tribal  welfare.  It  will  be
 necessary  to  co-ordinate  these  pro-
 grammes  with  the  activities  of  the
 Dandekaranya  Scheme.  It  is  also
 proposed  to  have  on  the  staff?  of
 the  Dandakaranya  Project,  a  Social
 Anthropologist,  to  act  as  a  high-
 level  adviser  on  tribal  welfare”

 यह  जो  भ्राफिसर  मुकरंर  करने  की  बात  हूँ,
 वह  मुःरंर  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रादि-
 वासियों  के  मानस  को  समझने  वाला  एक  भी
 प्रादमी  नहीं  रखा  गया  है  ध्ापकों  चाहिये
 था  कि  श्राप  मानवतत्वज्ञानी  मुकरंर  करते
 ताकि  जो  भ्रपमान  वहां  के  श्रादिवासियों  का
 इन  श्रधिकारियों  के  द्वारा  होता  है  वह  न  हो
 सके  |  इससे  श्रसन्तोष  फैलता  है  श्रौर  उस
 अ्रसन्तोष  का  क्‍या  नतीजा  निकलता  है  वह
 लोहांडीगूड़ा  में  जो  गोली  चजी  हैँ,  उसी  से
 स्पष्ट  हो  जाता  है  दण्डकारण्य  &  उसका
 कोई  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है,  लेविन  भ्रसनन्‍्तोष
 यहां  से  फैला  और  लोहांडीगुड्डा  में  उसी  बस्तर
 जिले  में  जा  कर  गोली  चल  गई  ।

 दण्डकारण्य  स्कीम  वालों  की  कोरापुट
 मै,जो  प्रद्रहवीं  बैठक  श्रगस्त,  १६६०  में  हुई  थी,
 उसमें  भौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्था  जगदलपुर  में
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 खोलना  तय  हुआ  था,  उसके  बारे  में  हमारे
 श्री  गुहा  जी  ने  भी  भ्रभी  प्रश्न  उठाया  था  कि
 टैक्नीकल  इंस्टीट्यशंज़  श्राप  श्रोपन  करें  और
 उन  इंस्टीट्यूशंज़  में  श्राप  वहां  के  स्थानिक
 -झआादमियों  को,  वहां  के  आदिवासियों  को

 ट्रेनिंग  दें  ।  वैलाडीला  में  ग्रायरन  ओर  का
 काम  चल  रहा  है,  रेलवे  लाइन  का  निर्माण
 डो  रहा  है,  कई  फैक्ट्रीस  की  वहां  पर  स्थापना

 डोने  वाली  है,  ६  उस्ट्रियल  एरिया  वहां  बन  रहा
 है  और  इन  सब  में  भ्रापफो  टैक्नीकल  आ्रादमियों
 की  खरूत  पड़ेगी  |  श्रगर  वहां  पर  टैक्‍्नीकल

 एजुकेशन  देने  के  स्कूल  नहीं  खुलेंगे,  वहां  से
 स्थानिक  लोगों  को  श्राप  प्रशिक्षण  देने  के

 लिए  टैक्तीकल  स्कूल  नहीं  खोलेंगे,  तो  नतीजा
 यह  होगा  कि  बाहर  के  लोग  वहां  जा  कर  पैसा
 कमायेंगे  और  जो  स्थानिक  लोग  हैं,  उनकों

 बाहर  निकाल  देंगे  ।  श्राप  ने  जगदलपुर  में
 टैक्‍्वीकल  इंस्टीटब्रशंज़  देने  की  बात  कबूल
 की  है  और  श्रब  श्राप  कहते  हैं  कि  जांच  के

 पश्चात्‌  ही  संगत  होगा  ।  आहिस्ता  भ्राहिस्ता
 करेंगे  ।  इस  योजना  पर  कोई  २४  लाख
 रुपया  खर्च  होने  का  अतुमान  लगाया  गया  है  t
 मैंने  इसके  बारे  में  होम  मिनिस्ट्री  को  लिखा
 है  बौर  उससे  कहा  है  कि  हाउसिंग  मिनिस्ट्री
 से  इस+  वारे  म॑  पूछे  क्योंकि  मैंने  सोचा  था  कि
 पता  मई,  मुझे  हाउसिय  मिनिस्ट्री  पर  बोलने
 का  समय  मिले  या  न  मिले  ।  इस  और  भी
 आपका  ध्यान  जाना  चाहिये  और  वहां  के
 लोगों  को  प्रशिक्षित  करने  के  काम  में  श्रापफो
 तत्परता  लानी  चाहिये  t  दण्डकारण्य  के
 अधिकारियों  का  जो  व्यवहार  है,  उनकी  जो

 मतोवृत्ति  है,  उसगो  बदलने  के  लिए  यह
 जरूरी  है  fii  वहां  पर  मानवतत्वज्ञानी  की

 नियुक्ति  हो  जो  वहां  के  लोगों  के  मानस  को
 देखते  हुए  आपको  बता  सके  कि  किस  तरह  से
 आप  काम  करें  और  झाड़े  न  हों  ।  जो  भ्रादि-
 वासी  हैं  वे  कभी  भी  झगड़े  नहीं  करेंगे,  वे
 अपना  सर्वस्व  लुटा  देंगे  श्रापके  लिए  ।  जो
 बहनें  वहां  बाहर  से  ा  रही  हैं  उनकी  आबरू
 वहां  पर  सुरक्षित  रहेगी  ।  वहां  की  जो
 शरत  हैं,  उनकी  तरफ  श्रगर  कोई  टेढ़ी नजर
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 से  भी  देखता  है  तो  कतल  हो  जाते  हैं  भौर
 कतल  करने  वाला  जो  भ्रादमी  होता  है  वहू
 पुलिस  स्टेशन  में  जा  कर  कबूल  भी  कर  लेता

 है  कि  उसने  इस  वजह  से  कतल  किया  है  ।
 मारिया  मर्डर  मशहूर  है  1  जो  लोग  वहाँ
 भ्रा  रहे  हैं,  वे  वहां  सुरक्षित  रहेंगे  ।  वह  बड़ा
 भ्रच्छा  इलाका  है  t

 दूसरी  बात  यह  है  कि  भाप  सोच  विचार
 कीजिये  ग्रौर  सारी  चीज़  जो  मध्य  प्रदेश
 सरकार  शौर  श्रापके  बीच  में  तय  हुई  है,  उस
 को  भाप  पूरा  कीजिये  ।

 श्राप  की  तरफ  से  हम  मंम्बर्ज  पालिमैंट
 को  फ्लैट्स  भी  दिये  जाते  हैं  ।  जो  इन  की
 बनावट  है  वह  मैं  श्राप  को  बतलाना  चाहता
 हूं  ।  सामने  दरवाजे  में  कांच  लगा  हुआ  है  श्रौर
 श्रगर  कोई  मैम्बर  अ्रंदर  सोया  हुआ  हो  चटखनती
 लगा  कर  तो  कोई  भी  आदमी  कांच  तोड़  कर
 चटखनी  खोल  कर  आन्दर  आ  सकता  है  t
 पीछे  का  जो  दर्वाज़ा  है  वह  इतना  कमज्ञोर  है
 कि  कोई  भी  उसकी  तोड़  कर  सकता  है,  मैं

 ६५  साल  का  हूं,  मैं  भी  उस  को  आसानी  से
 तोड़  सफता  हूं  ।  इन  कारणों  से  वहां  चोरियां

 हो  रही  हैं,  दुर्घटनायें  हो  रही  हैं  ।  थोड़ा  सा
 दोष  हम  मेम्बरों  का  भी  हे  ।  किस  तरह  हप
 अपनी  आाबरू  की  रक्षा  कर  सकते  हैं,  इस
 को  हमें  भी  देखना  चाहिये  ।  इस  हाउस  में
 जितने  भी  माननीय  सदस्य  हैं  उन्हें  भी  इस
 बात  की  तरफ  ध्यान  देना  चाहिये  t  सभी
 जितने  भी  सर्वेन्द्स  क्वार्टर  हैं,  वे  सब  लैट
 आउट  उन्होंने  कर  रखे  हैं  a  श्गर  उन  को  हम
 सबलैंट  किये  रखेंगे  1  हम  सुरक्षित  नहीं  रह
 सकते  हैं  और  हम  मेम्बरों  की  आबरू  किसी
 वक्‍त  भी  कोई  भी  आदमी  जिस  को  सर्वेन्ट्स
 बंवोटर  सब  लैट  कर  रखा  है,  लूट  सकता  है
 श्राज  १९७  और  ११८  नम्बर  के  सर्वेन्ट्स
 क्वाटरों  में  एक  मद्रासी  और  एक  पंजाबी
 झौरत  रहती  हैं,  उन्होंने  एक  दूसरे  को  इतना
 मारा  कि  खूनाखून  हो  गईं  1  पुलिस  को  दोड़

 धूप  हुई  इसको  ले  कर  ।  मर्डर  की  चिट्ठियाँ



 ‘Demands

 [भरी  324]
 भी  भ्रार्त:  हैं  और  चोरियां  भी  हो  जाती  हैं
 मेम्बरों  क  यहां  ।  ये  सारी  जो  बातें  हैं,  इन  की
 झोर  ध्यान  देना  चाहिये,  स्पीवःर  साहब  भी
 ध्यान  दें  श्र  मंत्री  महोदय  भी  ध्यान  दें  ।
 साढ़े  सा:  लाख  लोग,  एक  मंम्बर  को  चुन  कर
 यहां  भे८ते  हैं  ।  जब  कोई  मेम्बर  देहात  में
 जाता  है  तां  वे  श्रादर  के  बहते  हैं  कि  दिल्‍लो
 के  मेम्बर  स,हब  झाये  हैं  |  मेम्बर  साढ़े  सात
 लाख  के  5  चुने  हुए  झादमी  के!  साथ  इस
 तरह  की  बातें  हाने  लगें  तो  ठीक  नहीं,  नौकरों
 के  क्वार्टर  भे  रहने  वाला  कई  भी  भादमी
 हमारी  इस  ठरह  से  बेइज्ज़ती  करने  लगे  तो
 क्‍या  होप  इस  ठरफ  हमारा  ध्यान  जाना

 चाहिये  ।  रथ  ही  श्राप  हम  लोगों  के  ऊपर
 किराया  बढ़ते  ही  चले  गये  हैं  पानी  भादि
 षा  ।  यह  ज;  त्रश्न  है  इस  पर  भी  विचार  होना
 चाहिये  ।

 मुझे  भ्राप  ने  समय  दिया  इस  के  लिये  मैं
 झोप  कः  वन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  इन  मांगों  का
 समर्थन  ५७५  हूं  ।  हमारे  मंत्री  महं दय  पर
 बड़ी  म्मेदारी  शाई  है  7  यह  बहुत  वठिन
 घठिन  य  है।  मैं  झ्राशा  करता  हूं  कि  वह  इस
 को  बड़े  «८७  wie  से  निभायेंगे  और  मैं
 प्रायंना  प्पा  हुं  फि  ईश्वर  उनकी  इसे
 निनलने  #  शवित  प्रदान  वरे
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 थी  मेहर  चन्द  खन्ना  :  सर्वेट्स  बवाटंश
 की  स्यार मैंट  मैं  नहीं  बरुदा  हूं  t  मैं  ने  तो

 " भ्राज  दे  भी  धिसी  वा  फिराया  भी  नहीं
 बढ़ादा  है  ।

 श्री  कपूर  सिह  (लुधियाना)  :  दरवाज़ा
 तोड़ने  बाल  बात ?

 थी  मेहर  चन्द  खन्ना  :  दो

 बहन  के  उददठी  «  -

 eta;  होदय  :  मेरे  पास  इत्तिला
 है मैं धत  म्ह  ।जो  चरो  हुई  था  मैंने

 होम  भि-  war  को  हा  है  और  उन्होंने  था
 इंतजाम  या  है  इसका  ।

 हुए  एक
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 att  मेहर  श्चग्द  ख़न्ना :  मैंने  वह  दिया  है
 कि  ज॑  पाछ  की  ददोर  हूंय्सप  १।च  लगा
 दिया  जाये  ।  दस  मैंने  यह  ५ह  दिय  है  कि
 जा  पीछे  का  दरवाजा  है  ऋगर  13  *  ज्ब्‌त
 नही  है  ता  उस  को  इतना  मजबूत  बनाऊगा  कि
 मेरे  भाई  तोड़  नहीं  सहंगे  ।

 Shrimati  Jyotsna  Chanda  (Cachar):
 Mr.  Speaker,  Sir,  I  rise  to  supvort  the
 Demands  for  Grants  of  the  Ministry
 of  Works,  Housing  and  Rehabilitation.
 I  shall  try  to  confine  myself  only  to
 rehabilitation  for  I  feel  at  this  junc-
 ture  rehabilitation  of  the  refugees  who
 are  pouring  in  from  January  last  has
 become  a  national  problem  Mcra-
 over,  rehabilitation  of  the  displaced
 persons  from  East  Pakistan  whe  have
 come  early  has  not  been  successfuliy
 completed.

 at  has  been  stated  on  pape  62  of  the
 Report  of  this  Ministry  that  except
 residuary  probems  in  West  Bengal,
 the  rehabilitation  of  displaced  persons
 in  Assam,  Tripura,  Bihar,  Orissa  and
 Uttar  Pradesh  has  been  practicaliy
 completed.  I  have  no  persunal  know-
 ledge  of  other  States  but,  so  far  as
 Assam  is  concerned,  I  would  like  to
 draw  the  attention  of  the  House  to  tne
 fact  that  the  rehabilitation  of  displace
 ed  persons,  at  least  in  Cachar  distr-ct
 of  Assam,  has  not  been  completed;
 rather,  it  s  a  fai'ure.  Rehabilitatun
 benefits  were  tota’ly  stopped  from
 958  after  a  decision  wa;  taken  in  the
 conference  in  Darjeeling  in  November
 ‘1957.  Some  of  the  displaced  persons
 were  taken  in  the  category  of  IT.A.
 Scheme  in  Cacher  to  be  settlei  in  the
 tea  garden  areas  with  cultivable  land.
 but  most  of  them  were  not  provited
 with  any  cultivable  land—they  sre
 stil  strugging  with  life  and  death
 This  scheme  has  totalv  failed:  no
 other  es  istance  was  fiven  to  them
 to  rehabilitate  them.  I  zemember
 correct!y,  on  my  request  Government
 ag-eed  to  set  up  an  enquirv  committce
 to  fing  out  the  reasons  for  its  failure
 I  do  not  know  how  far  this  -ammittee
 has  acted.  |  would  be  glad  if  the  hon.
 Minister  will  give  us  some  licht
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 regarding  the  findings  of  the  Com+
 mittee.  el  ents

 Financial  as;istance  has  been  sanc-
 tioned  to  the  tubercular  patients  and
 their  fami  ies  by  the  Centra!  Guvern-
 ment  and  money  is  to  be  distributed
 thiough  the  State  Government  oi
 Assam.  But  with  regret  [  have  to
 inform  the  House  that  these  T.B.
 patient;  of  the  Cachar  district  do  not
 receive  money  monthly  to  continue
 their  treatment.  Sometimes  they  get
 it  by  the  eng  of  the  financia!  year.
 Does  this  heip  them  anyway  eitner  to
 cure  them  or  to  save  them  from  star-
 vation?  The  other  day,  the  hon.  Min-
 ister  of  Heaith  has  stated  in  this
 House  that  more  attention  is  paid  for
 the  continuity  of  treatment  of  the
 T.B.  patients.  But,  in  the  case  of
 displaced  T.B.  patients  in  Cachar  the
 continuity  of  treatment  could  not  be
 followed;  rather,  they  are  driven  to-
 wards  death  and  they  contaminate  the
 disease  to  others.

 We  hsve  been  told  when  the  “cha-
 dilitation  Department  was  c!osed  down
 that  the  normal  departments  of  the
 State  Government  will  take  over
 charge  of  the  commitments  of  the
 displaced  per  ons.  The  T.B.  patients
 of  Cachar,  when  approach  the  Ass2m
 Government  they  are  informed  that
 the  Cent  a  Health  Ministry  do  not
 release  money  in  time  for  distribution
 to  them.  When  the  Central  Govern.
 ment  is  approached,  it  says  that  the
 A  sam  Gove-nment  does  not  forward

 he  chemes  in  time.  }  de  net  know
 who  is  at  fault  but!  feel  the  sufferings
 of  the  un’ortunate  victims  of  T.B.  and
 their  families.  |  request  that  some
 ways  and  means  may  be  found  to  get
 over  such  difficu'ties  of  red  t23pism
 and  committed  monev  chou'd  =  reach
 their  hands  in  time  to  keep  contnuitv
 of  T.B  treetment  and  save  them  frown
 starvation.

 i  would  like  to  draw  the  attention
 of  the  Hone  in  connection  with  ano-
 ther  scheme,  i.e  the  Centra’  Tractor
 Organisation  scheme  which  was  taken
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 up  by  the  Central  Ministry  of  Rehabi-
 litation  in  my  district  of  Cachar  for
 reclamation  of  land  for  the  refugees.
 After  wasting  a  few  lakh;  of  rupees,
 the  scheme  was  abandoned;  no  land
 was  reclaimed  or  distributed  among
 those  displaced  persons.  The  fate  of
 these  persons  is  worse,  and  J  have  not
 witnessed  such  a  scene  elsewhere.  I
 do  not  know  on  account  of  whose  fault
 such  a  colossal  waste  uf  public  money
 was  incurred  and  whether  anybcdy
 was  neld  responsible  for  its  failure.
 Il  would  humbly  submit  that  the  Gov-
 ernment  should  enquire  and  fix  res-
 ponsibility  for  sucn  wastage  of  money.

 Regarding  the  stipends  awarded  tn-  /
 the  school  and  col'ege  students,  ९9

 I  fee]  that have  been  totaly  stopped.

 9374-

 at  least  those  students  who  are  the’
 liability  of  the  Government,  being  ia..
 the  Destitute  Home  in  Silchar,  should
 be  given  financial  assistance  to  prose-
 cute  their  studies  till  they  are  reha--
 bi  itated:  otherwise,  they  wi!l  grow  as
 unsocial  elements,
 loss;  to  the  country.

 6.22  hrs.

 (Mr.  Deputry-SpeAKer  in  the  Chair.].

 Now  I  wou'd  like  to  deal  with  the
 present  influx  of  refugees.  I  am  g'ad
 that  the  Government  have  relaxed
 some  of  the  rules.  I  would  like  to
 d-ew  the  attention  of  the  Government
 to  the  fact  that  some  boys  are  comirg
 to  Assam  without  migration  certi-
 ficates  and  they  are  facing  difficulties
 in  admis  ion  to  schoo's  and  cv  leges.
 Un'ess  there  is  some  directive  from
 the  Centre  to  the  Assam  Government
 to  admit  them  in  schools  and  col'eges
 after  proper  examinction  and  test.  I
 am  afraid  these  boys  will  be  compelled
 te  give  up  studies

 We  find  from  the  report  that  upto
 29th  March  964  in  West  Bengal  +
 Yotth,  in  Tripura  20009  in  Gara  Hil'e
 75.990  and  in  other  dist-ict:  of  Assam
 5.900  refugees  have  already  arrived
 and  the  influx  stil’  continues  una  7e7.

 which  is  a  great:
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 The  refugees  are  taken  away  directly

 :from  West  Bengal  to  Mana  camp  near
 Raipur.  More  than  70,000  migrants

 -are  in  the  camps  in  Garo  Hills  More
 than  2,000  labourers  from  tea  planta-
 tion  area  in  East  Pakistan  have  arriv-
 @d  in  Cachar.  Some  middle  class
 families  have  also  arrived  in  Cachar.

 I  am  glad  to  find  that  all  other
 States  have  agreed  to  settle  these
 wnortunate  migrants  in  their  respec-
 tive  States.  Relief  arrangements  have
 been  made  by  the  Government  as  well
 as  by  the  private  agencies—such  as,
 Ramakrishna  Mission,  Bharat  Seva-
 aram  Sangha,  Shri  Sarada  Sangha,  etc.

 The  other  day  I  saw  in  the  news-
 papers  that  the  hon,  Minister  of  Indus-
 tries  of  Assam  had  discussed  with  the
 Central  Government  about  the  reha-
 bilitation  schemes  of  the  plain  tribals
 who  have  taken  refuge  in  Assam.  But
 I  do  not  find  any  scheme  being  dis-
 cussed  for  the  rehabilitation  of  the
 labourers  who  have  come  across  to
 Cachar.  Tea  is  the  only  industry  in
 Cachar  and  it  is  not  in  a  flourishing
 condition.  A  few  thousands  of  labour
 are  already  unemployed  as  retrenched
 labour  in  the  district  of  Cachar.  It
 seems  that  road  construction  works
 will  be  taken  up  in  the  District  of
 Garo  Hills  for  the  rehabilitation  of  the
 migrant  plain  Tribals.  It  is  a  good
 suggestion  but  one  has  to  consider
 that  rainy  season  breaks  early  im
 Assam,  even  in  the  April.  I  fear  road
 construction  work  may  be  hampered
 Particularly  in  the  Hill  areas.

 |  would  humbly  submit  to  the
 Government  for  their  consideration  the
 establishing  of  small-scale  industries
 in  Cachar  to  give  employment  to
 those  labourers  and  middle-class  peo-
 ple  who  have  migrated  to  Cachar,
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 Natural  résources,  like,  cane,  bamboo
 are  in  abundance  in  Cachar.  Fruits,
 like,  oranges  and  pineapples  are
 available  which  can  be  canned  and
 preserved.  There  is  a  small  fruit  pre-
 servation  factory  at  Silchar  which  can
 be  expanded  ahd  developed  to  give
 employment  to  those  migrants.

 I  would  like  to  make  another  pro-
 posal  for  the  consideration  of  the
 Government,  The  railvray  track  which
 runs  through  the  Naga  area.  has
 thick  jungles  on  both  sides  of  the
 railway  line  and  it  is  frequently  raid-
 ed  by  the  Naga  hostiles  because  of
 which  trains  cannot  run  at  night
 through  those  areas,  This  jungle
 should  be  cleared,  two  miles  on  both
 sides,  by  the  migrants  who  will  have
 employment  and  they  should  be  re-
 habilitated  there.  Land  should  be
 provided  for  cultivation  which  will
 yield  more  produce  and  would  totally
 stop  the  raids  by  the  Naga  hostiles.

 I  would  request  the  Government  to
 consider  about  the  compensation  of
 these  refugees  from  East  Pakistan.

 Before  I  conclude,  I  being  a  mother,
 appeal  to  the  Government  through
 you  that  at  the  coming  conference  bet-
 ween  the  Home  Ministers  of  Pakistan
 and  India  a  point  should  be  made  that
 women  who  are  abducted  and  mole-
 sted  by  the  Pakistanis  should  be  re-
 scued  immediately.

 Shri  Basappa:  Mr.  Deputy-Speaker,
 Sir,  having  seen  the  intense  feelings
 of  Members  of  Parliament,  particular-
 ly  from  Bengal,  I  would  like  to  say
 that  it  is  high  time  that  the  hon.
 Minister  should  take  note  of  these
 feelings  and  tears  that  have  been  shed
 on  the  floor  of  this  House  and  gee
 that  something  concrete  is  done  for
 solving  this  big  problem.  The  magni-
 tude  of  the  problem  is  increasing  in
 a  big  way.  Not  only  two  lakhs  of
 people  are  coming  here  but,  as  was
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 presupposed  or  predicted  by  some  hon,
 Members  here,  it  may  go  even  up  to

 million  and  I  do  not  know,  as  the
 feeling  exhibited  by  Shri  Guha  indi-

 ted,  if  this  continues,  even  90  mil-
 fon  may  find  shelter.

 Shri  Melir  Chang  Khanna:  9
 million.

 _Sbri  Basappa:  Even  that  figure  is
 shocking.

 How  could  this  problem  be  solved?
 Apart  from  the  magnitude  of  this  pro-
 blem,  the  horrors  and  atrocities  that
 have  been  committed  makes  the
 problem  still  worse,  Therefore  the
 conscience  of  the  world  has  to  be
 aroused,  Is  it  necessary  to  arouse  the
 conscience  of  the  world?  What  is
 the  world’s  conscience  doing  when
 things  are  happening  like  that?  It
 ig  high  time  that  the  big  and  great
 countries  of  the  world  should  take
 nate  of  it.

 In  December  last  the  new  Presi-
 ‘dent  of  America,  while  speaking,  said
 that  they  have  still  belief  in  the
 tights  of  man;  the  death  of  Kennedy
 will  not  stop  the  object  of  America
 to  carry  conviction  to  the  world  that
 they  will  protect  the  rights  of  man
 whereever  they  may  be.  If  this  is
 true  then  it  is  high  time  that  they
 shoud  look  towards  this  part  of  the
 country  and  see  what  is  happening.
 They  should  see  that  they  do  not
 succumb  to  the  trick  played  by  Pakis-
 tan,  but,  on  the  other  hand,  they
 should  reverse  their  policy  and  stand
 by!  the  thing  for  which  they  stand.
 Not  only  the  Members  from  Bengal
 but  the  Members  from  all  parts  of
 India  are  alive  to  this  problem  and,
 therefore,  the  various  States  are
 coming  forward,  including  Mysore,
 and  they  are  prepared  to  help  these
 brethren  when  they  come  and  to  see
 that  they  are  properly  rehabilitated.
 When  we  are  tackling  this  big  pro-
 blem,  we  should  not  be  overwhelmed
 by  the  staggering  nature  of  it  but  we
 must  exhibit  some  sort  of  gq  courage
 and  on  this  lies  the  greatness  of  this
 country.  I  would  not  like  to  em-
 Phasize  all  these  aspects  though  I
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 come  from  that  part  of  the  country
 but  still  all  our  feelings  are  with
 them.  It  ig  upto  all  of  us  to  take
 measures,  when  that  Conference  of
 Home  Ministers  takes  place  here,  to
 emphasize  on  them  that  these  things
 must  be  put  an  end  to.  I  do  not  know
 how  our  Government  will  be  able  to
 put  forward  their  case,  though  righte-
 ous  before  them,  and  whether  it  will
 be  possible  for  them  to  convince  peo-
 ple  who  are  not  to  be  convinced  at  all.

 Now,  coming  to  the  Ministry's  De-
 mands,  I  would  like  to  take  the  House
 from  that  part  to  the  other  relevant
 matters  of  the  Ministry  also.  This
 Ministry  has  to  deal  with  two  mighty
 problems  that  have  come  after  the
 Independence,  that  is,  the  problem  of
 housing  and  rehabilitation  of  minori-
 ties.  The  Master  Plans  for  the  vari-
 ous  cities  and  the  rural  housing
 schemes  cost  us  very  much  and  _  the
 way  in  which  we  are  going  I  do  not
 know  when  we  are  going  to  solve
 this  problem.  There  is  the  shortage
 of  houses  everywhere,  The  primary
 needs  of  the  people  have  not  been
 met  even  in  these  Three  Plans.  Only
 Rs.  86  crores  have  been  spent  out  of
 Rs.  82  crores  meant  for  the  Third
 Plan  upto  this  time.  That  means
 there  is  going  to  be  a  shortfall.  Even
 in  the  Mid-Term  Appraisal,  they
 have  come  to  the  conclusion  that  a
 comprehensive  and  systematic  ap-
 proach  will  have  to  be  made  in  this
 direction.  Even  the  National  Deve-
 lopment  Council  has  stated  that  un-
 satisfactory  living  conditions  -nust
 receive  special  consideration.  The
 helpless  Minister  looking  to  the
 States  says  that  the  encourage-
 ment  from  the  States  is  most  dis-
 appointing.  He  said  that  the  other
 day  in  answer  to  one  of  the  questions.
 Low  priorities  have  been  given  by  the
 States  taking  emergency  into  consi-
 deration  and  some  of  the  amounts
 have  been  diverted  to  some  other
 things  so  much  so  that  the  amount
 set  apart  for  the  housing  schemes  has
 not  been  spent  and  the  conditions  of
 housing—these  are  the  primary  needs
 of  the  rural  folk  of  the  country—re-
 main  where  they  are,  Of  course,  the
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 L.  I.  C.  is  caming  forward  with  some
 loans  and  other  things.  All  advantage
 should  be  taken  from  that,  It  is  a
 good  feature  that  there  are  hous'ng
 cooperatives  coming  up  here  and
 there  but  they  must  be  in  larger
 numbers,  So  far  as  the  low  income
 housing  scheme  ig  concerned,  the
 progress  is  very  very  small  and  even
 the  rural  housing  schemes  and  the
 plantation  labour  schemes  are  most
 unsatisfactory.  In  these  circums:ances
 it  is  high  time  that  this  Ministry
 should  give  greater  attention  to  the
 problem  of  housing  which  is  the  most
 primary  need  of  the  people.

 In  regard  to  some  of  the  points
 mentioned  by  the  Twenty-fourth  Re-
 port  of  the  Public  Accounts  Commi-
 ttee,  of  course,  the  scope  of  mis-
 Management  is  very  great  in  this
 Rehabilitation  work.  Therefore,
 greater  care  should  be  taken.  While
 we  spend  huge  amounts  on  these
 people,  we  must  also  remember  that
 the  amount  is  a  very  precious  one,
 and,  therefore,  we  should  take  great
 care  to  see  that  it  is  spent  well.

 It  has  been  reported  in  the  24th
 report  of  the  Public  Accounts  Commi-
 ttee  that  the  scheme  to  rehabilitate
 660  refugee  families  in  the  Kotah  re-
 gion  has  been  found  to  be  a  failure.
 The  Ministry  themselves  had  admitted
 that  it  was  a  bad  scheme,  and  they
 had  abandoned  that.  Besides,  because
 a  proper  evaluation  wag  not  made,
 Government  were  put  to  a  loss  of
 Rs.  6  lakhs  or  so,  That  is  what  is
 reported  here  in  this  report.  The
 charge  was  dropped  in  the  case  of
 the  officer  concerned,  while  another
 officer  was  allowed  to  resign  without
 any  explanation  being  asked  from  him
 why  he  caused  all  th’s  loss,  Even
 because  of  injudicious  purchases,  they
 were  put  to  a  loss,  A  number  of
 such  things  have  been  stated  in  this
 report.  I  think  that  Government
 should  take  care  to  see  that  all  these
 things  are  correctea.

 Just  at  the  time  when  the  hon.
 Minister  has  thought  that  the  re-
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 habilitation  is  complete,  and  when  it
 has  been  stated  snce  958  that  no
 more  migrants  will  be  given  any
 benefits,  we  find  that  this  new  influx
 has  come  in  1964.  It  has:  been  stated
 that  the  work  on  the  residuary  pru-
 blem  would  come  to  about’  Rs,  22
 crores.  When  that  programme  is  on
 hand,  we  find  that  another  big  influx
 has  come  now.  This  has  been  regard-
 ed  by  every  section  of  the  Hous>  as
 a  national  problem,  and,  therefore,
 something  more  will  have  to  be  done.

 The  tempo  of  the  Dandakaranya
 project  should  be  stepped  up.  Wt
 has  been  stated  that  10,000  famil-es
 are  to  be  accommodated  there.  I
 would  submit  that  not  merely  relief
 should  be  given  to  them,  but  reset-
 tlement  also  has  to  take  place.  In
 these  circumstances,  the  insinuation
 made  by  Pakistan  is  that  we  are
 trying  to  invite  them  here,  That  8
 something  to  which  we  should  strong-
 ly  object.  The  hon,  M  niser  without
 Portfolio,  Shri  Lal  Bahadur  _  Shastri
 gave  a  fitting  reply  to  this  yesterdav
 and  stated  that  it  wag  not  because  cf
 any  inviation  that  they  were  coming
 here  but  because  of  the  inhuman
 treatment  that  was  meted  out  to  them
 in  Pakistan;  when  ther  life  was  in-
 secure,  when  ther  property  was  in-
 secuve  and  when  their  honour  was
 insecure,  what  else  could  they  do
 except  to  migra‘e?  If  some  good
 treatment  is  given  to  them  when
 they  come  here,  even  that  is  mistaken
 and  misunderstood  or  rather  not
 misunderstood  but  they  deliberately
 say  that  we  are  trying  to  invite  them.
 I  would  submit  that  when  the  Home
 Ministers  of  the  two  countres  .neet,
 these  things  should  be  pointed  out
 to  them  very  clearly,  and  a  firm  policv
 decision  will  have  to  be  taken  in  this
 regard,  so  that  the  problem  of  mino-.
 rities  or  the  communal  problem  will
 be  put  an  end  to.

 I  think  that  the  decis'on  that  has
 been,  taken  about  release  of  Seikh
 Abdullah  will  go  a  long  way  in
 patching  up  the  communal  troubles
 and  also  in  bringing  about  greater  in-
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 tegration  of  Kashmir  with  India  hy
 which  a  solid  foundation  will  be  laid
 for  solving  .he  problem  of  minorities.

 This  problem  will  have  to  be  solved.
 ‘The  people  of  the  world  must  look  at
 ‘this  problem  not  merely  as  a  problem
 relating  to  India  but  as  a  world  pro-
 ‘blem.  Who  is  right  and  who  is  wrong
 must  be  clearly  made  known.  The
 publicity  hag  to  be  strengthened.  This
 problem  must  be  overcome  by  all
 these  measures.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Kamath.

 Shri  Mohan  Swarup  (Pilibhit):
 There  is  no  quorum  in  the  House.

 श्रीयत्ती  सरोदरराबाई  शय  (दमह)  :
 उपायव्क्ष  महोदय,  मैं  माननीय  मंत्री  श्री
 खन्ना  से  प्रार्थना  करना  चाहती  हूं  कि  सागर
 जिले  भ॑  धामती  का  किला  व॑(रान  पड़ा  है  ।

 बड़ा  भार  किला  है  ग्रौर  बहुत  उपजाऊ  जगह
 है  ।  पुराने  जमाने  भें  धामनी  शहर  उजड़  कर
 सागर  जिला  बना  था  a  वहां  पर  ब॑ला  नदी

 है,  वाकड़ई  नदी  है  ।  हर  साल  बाल  यती
 का  उत  मेला  लगता  है  1  वहां  पर  श्राप  कम  से
 कम  दस  हजार  शरणार्थी  भेज  स'  ते  हैं  ।  प्राप
 सागर  और  दमोह  भें  झुम  के  कम  दस  हजार
 शरणार्थियों  को  भेजिये  ।  वे  प्रासानी  &  वहां
 रह  सफते  हैं  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  bell  is
 ‘being  rung—Now  there  igs  quorum.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Mr.
 Deputy-Speaker,  in  the  presiding
 deity  of  the  Ministry  of  Works,
 Housing  and  Rehabil:tation,  we  have,
 by  one  of  those  happy  quirks  of  fate,
 4  man  who,  in  pre-partition  India  in
 the  North-West  Frontier  Province
 worked  his  way  up  from  humble  be-
 ginnings,  rose  to  eminence,  and  sub-
 sequently  came  to  Delhi  as  one  of  the
 unfortunate  victimg  of  partition,  a
 ‘refugee,  a  high  class  refugee  though,
 ‘but  again,  I  am  glad  to  gay,  climbed
 ध्  and  up;  and  I  am  glad  to  find  that
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 he  has  been  completely  rehabi.itated,
 having  become  a  Minister  who  has
 so  far,  however,  just  missed  Cabinet
 rank.  He  tops  the  list  today  of
 Ministers  of  State,  I  know  that  he
 hopes  to  attain,  and  is  confident  of
 attaining,  Cabinet  status  ere  long,  as
 he  securely  enjoys  the  confidence  of
 the  Prime  Minister.

 With  such  background,  it  is  not
 unnatural,  nay,  it  is  inevitable,  that
 he  often  appears  to  sympathise  with
 the  houseless,  homeless  millions  of
 our  vast  poverty-stricken  land,  though
 sometimes  his  uncharitable  critics
 mistake  those  sympathetic  effusions
 as  crocodile  tears.  It  is,  however,  not
 the  fault  entirely  for  his  critics  either,
 because  I  have  heard  that  in  his  more
 expans ve  moods  he  is  known  to.  be
 fond  of,  nay  proud  of,  saying:

 “में  पठान  हूं  ।  में  लेना  जानता  हूं,  देना  नहीं  "

 The  Minister  looks  after,  is  in  charge
 of,  one  of  the  three  primary  needs  of
 man,  that  is  housing,  We  say  in  Hindi
 roti,  kothi  aur  dhoti.  Out  of  this  roti,
 kothi  and  dhoti,  he  is  in  charge  of  the
 kothi  business.

 Last  year,  replying  to  the  debate  in
 this  House  in  the  Budget  _  session
 during  the  course  of  the  Ministry's
 Demands,  he  said:

 “Attention  hag  been  paid  to  food
 and  clothing,  but  the  same  atten-
 tion  has  not  been  paid  to  housing.”

 How  true,  and  what  a  realisation  did
 dawn  upon  him  last  year!  And  I
 am  sure  he  will  agree  with  me  when
 I  say  that  even  today  the  problem
 stares  starkly  in  the  face  of  Govern-
 ment,  that  attention  today  perhaps  is
 paid  to  food  and  clothing,  but  not  as
 much  attention  to  housing,  not  sys-
 tematic,  planned  attention  to  housing.
 There  is  what  I  may  call  planned
 planlessness  so  far  as  rousing  is  con-
 cerned.

 Works  and  housing—you  can  put
 them  more  or  less  together;  they  are
 building  and  unbuilding,  destroying
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 (Shri  Hari  Vishnu  Kamath]
 and  constructing.  All  these  activities
 go  together—to’  demolish  quite  a  few
 things  and  erect  some  things  on  those
 sites  or  elsewhere,  AS  has  been
 rightly  said  by  Bernard  Shaw,  else,
 you  cannot  build  truly  unless  you
 destroy.  That,  I  suppose,  is  the
 cue  which  the  hon.  Minister  has
 taken.  Unless  you  destroy,  you  can-
 not  build  effectively  or  beautifully.

 I  am  reminded  in  this  connection,
 before  I  pass  on  to  other  matters,  of
 the  Constitution  House,  which  has
 now  passed  into  history,  which  was
 demolished  last  year,  You,  Sir,  are
 also  smiling.  I  think  you  are  appre-
 ciat'ng  the  matter,  because  you  were
 also  concerned;  as  the  Chairman  of
 the  House  Committee,  it  must  have
 come  before  you,  It  has  alre:dy  pass-
 ed  into  history,  but  when  I  met  the
 Prime  Minister  last  year.

 Shri
 City):

 FRanumanthaiya  (Bangalore
 It  will  take  a  new  shupc.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  It  will
 not  be  there,  something  else  will  be
 there.

 When  I  met  the  Prime  Minister  last
 year,  he  was  good  enough  to  agree.

 The  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  (Shri  Satya  Narayan  Sinha):
 The  hon.  Member  became  a  refugee!

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 refugee  even  now.

 Iam  a

 The  Prime  Minister  was  good  enough
 to  suggest  that  on  that  site  where  the
 Constitution  House  stood,  a  plaque
 would  be  placed  to  show  that  the
 Constitution  House,  where  the  Con-
 gress  Party  in  the  Constituent  Assem-
 bly  held  meetings  for  day  to  day  to
 discuss  the  draft  ‘Constitution,  stood
 there.

 Shri  Hanumanthalya;  The  same
 fhame  May  be  given  to  the  new  house.

 Shri  Hari  Visttinu  Kamath:
 that  to  you.

 I  leave
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 Shri  Khadilkar  (Khed):  On  the
 plaque  your  name  should  also  be
 mentioned.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Wii)
 the  Anti-Corruption  Committee  of
 which  Shri  Khadilkar  is  a  member
 look  after  it?

 I  would  only  suggest  that  the  Minis-
 ter  might  consider  this  matter,  and  I
 am  sure  he  will  agree  with  the  Prime
 Minister  in  this  respect  at  least,  if
 not  in  other  matters,  and  see  that  the
 plaque  to  commemorate  the  Consti-
 tution  House  is  put  up  where  it  is
 needed.

 The  CPWD  has  been  variously  des-
 cribed  as  the  Public  Waste  Depart-
 ment,  the  Private  Wangling  Depart-
 ment,  and  the  Plunder  without  Detec-
 tion  department.  I  do  not  know
 which  cap  fits  him,  I  mean,  his  Minis-
 try  or  Dcpartment;  I  do  not  mean
 him  personally,  but  the  CPWD._  It
 is  engaged  in  vast  construction
 schemes.  Crores  have  been  put  in
 the  hands  of  the  Ministry  and  the
 CPWD,  and  I  hope  they  will  make  a
 good  job  of  this  whole  affair,

 In  Delhi  itself,  with  which  we  are:
 familiar,  buildings  are  going  up,
 there  is  vertical  construction;  natural-
 ly,  there  is  pressure  on  space  and  we
 have  taken  to  vertical  construction,
 not  horizontal  so  much  as_  vertical
 Big  buildings,  not  skyscrapers
 perhaps  yet,  not  the  American  pattern.
 skyscrapers,  but  whatever  they  may
 be  some  of  them  are  eye-sores.  I
 wish  the  architects  had  a  better  eye
 to  a  little  aesthetics,  art  and  beauty
 in  construction.

 There  was  the  episode,  J  believe,  of
 Monsieur  Clemenceau,  who  came  to
 Delhi  in  the  early  twenties.  He  was
 shown  round  the  Capital,  big  things
 coming  up.  He  had  a  fine  sense  of
 humour,  may  be  a  little  cyni-
 cal;  he  was  shown  _  round,  he
 admired  the  big  buildings  and  final-
 ly  made  a  very  cryptic  comment  ht
 said  in  French:  Quetles  ruines  magni-
 fiques!  That  is  to  say,  what  magni-
 ficent  ruins  they  will  make!  I  am
 afraid  that  these  buildings  that  are
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 going  up  into  the  air,  from  the  ground,
 will  not  even  make  magnificient  ruins;
 they  may  make  good  rubble  perhaps.
 As  far  as  I  can  see.  these  constructions
 are  going  up  without  any  plan.  On
 the  one  hand,  there  is  the  big  Asoka
 Hotel  which  is  showing  some.  profit
 now  after  running  at  a  loss,  I  suppose,
 for  many  years.  There  was  s50me
 trouble  last  year  between  the  manag-
 ing  director  and  the  directors  con-
 cerned  whether  he  should  be  allowed
 to  go  abroad  with  his  wife.  It  was  dis-
 closed  in  answer  to  a  question,  Sir;  it
 is  not  a  private  matter.  Therefore,  he
 resigned.  I  am  glad  to  say  that  the
 Government  took  a  firm  stand  on  this
 matter.  We  would  like  morc  details
 as  to  what  happened  ultimately.  The
 Auditor-General  took  serious  objec-
 tion  to  certain  expenditure  incurr?d

 \by  the  Asoka  Hotel  on  the  managing
 director,  Though  he  paid  Rs.  500  only
 for  his  catering  his  expenditure  on
 his  and  perhaps  his  family’s  food  and
 lodging  came  to  about  Rs.  6000  and
 odd  per  month.  He  paid  Rs.  500  but
 the  expenditure  on  him  was  about
 Rs.  6000.  It  must  be  cleared  up  as  to
 what  exactly  Government’s  position
 was  in  this  matter.

 There  is  another  point.  We  have
 got  what  I  called  heli-hole  ‘ast  De-
 cember,  that  is  the  Lodhi  House  Hoste}
 one  room  tenements,  which  the  Prime
 Minister  rightly  condemned  after
 having  been  shown  round  them.  I
 do  not  know  whether  it  was  in  connec-
 tion  with  this  but  since  then  I_  think
 better  sense  has  dawned  upon  the
 PWD.  They  are  going  in  for  two-room
 tenements.  A  question  was  answered
 in  this  House  in  early  February  and
 they  are  having  a  window  and  also
 a  jali  opening—must  be  a  ventilator;
 {  do  not  exactly  know  what  it  means.
 But  Lodi  Hostel  rooms  had  no  win-
 dows  at  all;  now  they  are  having
 windows  with  other  hostels.  It  is  a
 step  towards  progress,  of  civilisation
 taken  by  the  Ministry.

 Colonies  are  coming  up  helter-skel-
 ter:  Lakshmibai  Nagar,  Sarojini  Nagar,
 Ramakrishnapuram,  Netaji  Nagar,
 Kidwai  Nagar  in  the  south  zone.  I
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 do  not  know  and  I  would  like  the
 hon,  Minister  to  tell  the  House  as  to
 what  expenditure  is  being  incurred
 on  the  upkeep  of  these  places,  on
 water  and  drainage  on  these  E  FP
 and  G  quarters;  perhaps  they  are
 mostly  G  &  F  type  quarters.  It  is
 interesting  to  note  that  A,  3,  C,  D,  BE,
 F  type  houses  in  descending  order  for
 Government  employees  quarters  while
 A,  B  and  C  in  ascending  order  for
 M.P.  quarters,  I  do  not  know  how
 or  why  it  has  been  worked  out  like
 that.  I  understand  that  for  the  G
 type  quarters  in  these  new  colonies
 in  the  south  zone,  there  is  no  proper
 arrangement  for  upkeep,  for  drainage
 and  water.  I  would  like  to  have  from
 the  hon.  Minister  comparative  figures
 of  amounts  spent  on  the  upkeep,
 water-supply  and  drainage  in  these
 colonies,  poor  peoples  colonies  contain-
 ing  F  &  G  type  quarters,  as  compared
 to  what  I  may  call  the  Shahi  buiid-
 ings,  the  Ministers’  quarters  and  the
 so-called  V.I.Ps.  quarters  in  Delhi,
 because  even  here  I  find,  whatever
 may  be  their  socialist  democratic  pra-
 fessions,  so  far  as  the  CPWD  build-
 ings  and  housings  are  concernea,  there
 is  what  I  may  call  either  aristo-bureau
 or  pluto-bureau.  Because,  I  find  that
 the  old  classes  which  they  have  got
 in  the  Council  of  Ministers—Cabinet
 rank  min‘sters,  ministers  of  State,  de-
 puty  ministers  and  _  parliamentary
 secretaries—these  are  reflected  more
 or  less,  but  in  a  different  manner,  in
 the  housing:  Seva  Nagar,  Vinay  Nagar
 Man  Nagar,  Shan  Nagar,
 I  think  they  have  changed  the  name
 of  Shan  Nagar.  It  is  now  called
 Rabindra  Nagar.  But  they  have  I
 think  Shahi  Nagar,  I  also  under-
 stand,  that  there  is  Khanna  Nagar.  I
 do  not  know  whether  it  ig  named  after
 him.

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  Not  as
 yet!

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  It  is
 not  hig  fault!  Now,  the  Minister  last
 year  said  in  answer  to  a  question  that
 provision  of  housing  for  Government
 employees  is  not  an  obligation  on  the
 part  of  Government  but  an  amenity
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 for  the  employees.  Whatever  the
 legal  position,  I  am  afraid  that  this
 fs  hardly  the  attitude  a  Minister  of
 a  welfare  State  should  take.  If  he
 feels  that  this  is  an  amenity  even  for
 ‘Government  employees  and  not  an
 obligation  on  the  part  of  Government,
 i  do  not  know  how  he  will  try  to
 implement  the  plans  with  regard  to
 housing  in  the  whole  country,  parti-
 cularly  in  the  rural  areas.  This  is
 an  attitude  which  should  not  prevail
 in  a  welfare  State  and  more  so  when
 he  talks  of  the  socialist  pattern.  What
 I  feel  is  that  perhaps  it  is  not  a
 socialist  democracy  that  they  are
 building  but,  as  I  said,  it  is  an  aristo-
 bureaucracy  or  a  pluto-bureaucracy
 that  they  are  bu:lding  in  this  country.

 Then  I  come  to  the  cost  of  cons-
 ‘truction,  It  is  very  high  in  the  CPWD.
 @  would  ask  that  an  experiment  he
 made  in  the  public  sector  and  the
 private  sector:  let  the  public  sector
 put  up  the  same  building  in  th?  same
 area,  of  the  same  size  and  same  di-
 mension,  and  let  the  private  sector
 put  up  the  same  thing,  and  let  us  see
 what  the  cost  will  be.  The  Minister
 stated  last  November  that  it  costs
 Rs,  20  to  Rs,  25  per  sq.  ft,  to  the
 CPWD.  I  have  heard  from  my
 friends—I  am  not  an  authority  he-
 cause  I  have  never  built  a  house  so
 far—that  at  the  most,  today,  the  cost
 of  construction  is  about  Rs.  0  to
 Rs.  12,  per  sq.  ft.  But  the  CPWD  is
 spending  Rs.  20  to  Rs.  25  per  sq.  ft.  I
 do  not  know  how.  Let  us  have  an  ex-
 ‘periment;  at  the  most  it  should  not  be
 more  than  Rs.  5  per  sq.  ft.  My
 ‘friends  who  have  built  houses  have
 400  me.  Let  us  have  authentic  figures
 trom  the  Minister  later  on  whi.e  he
 ‘replies  to  the  debate

 Then  I  come  to  corruption.  The
 ‘Minister  has  admitted  the  existence
 of  corruption  in  the  CPWD.  He  did
 ‘admit,  last  November,  when  we  were
 discussing  the  Lodhi  House  Hostel  or
 in  some  other  connection,  that  there
 {s  corruption  and  he  is  fighting  it.
 But  I  am  sorry  to  say  that  it  has  not
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 yet  been  eradicated  or  uprooted.  2
 would,  therefore,  appeal  to  the  Go-
 vernment,  of  which  he  is  a  luminous
 light—the  Minister  of  Housing—to
 accept  in  toto,  without  any  mental
 reservation,  the  recommendations  con-
 tained  in  the  final  report  of  the
 Santhanam  Committee,  which  was  laid
 on  the  Table  of  the  House  yesterday.
 (Interruption).  I  hope  the  Cabinet

 will  decide  upon  this  matter  and  come
 to  the  conclusion  that  they  should,  if
 they  have  got  any  moral  principle  left
 in  them,  in  their  working,  accept  the
 report,  just  as  they  accepted  the
 major  recommendations  or  al!  the
 recommendations  of  the  first  report  of
 the  Santhanam  Committee  with  re-
 gard  to  the  Government  emrfioyees
 That  is  the  sine  qua  non  for  a  clean,
 honest  and  efficient  administration  in
 the  country.  (Interruption).  Shri
 Khadilkar  agrees;  I  am  glad  to  see
 that,

 I  shall  now  touch  upon  one  or  two
 other  matters.  The  Minister  is  q  man
 of  great  promise.  He  is  a  promising
 Minister  in  the  sense  that  he  makes
 many  promises,  He  has  made  them
 in  the  past  and  he  is  still  making
 them.  I  am  told  on  reliable  autho-
 rity  that  during  the  last  general  eiec-
 tion  he  promised  the  unfortunate  re-
 fugees  in  the  Purana  Quila  area,
 where  they  had  been  squatting  for
 0  to  2  or  5  years;  he  assured  thern:

 “श्राप  बेफिक्र  रहो  ।  हम  कुछ  नहीं  करेंगे”
 शाप  लोग  यहीं  रहेंगे  na

 श्री  मेहरचत्द  खन्ना  :  माननीय  सदस्य,
 श्री  कामत,  को  इस  बात  का  मृवम्मल  श्रध्त्यार

 है,  उन  को  पूरा  हक़  है  कि  वह  मेरे  मुताल्लिक
 शौर  मेरी  मिनिए्ट्री  के  मुतालिलिक  जो  भी
 राय  जाहिर  करें  और  मैं  भी  उस  का  जवाब

 दूगा  ।  लेकिन  मुझ  पर  उन  का  ज़ाती

 एडैक  करना  मुनासिब  नज़र  नहीं  श्ाता  है  ।

 मुझे  कहना  पड़ेगा  कि  जो  कुछ  दह  बह  रहे  हैं,
 वह  दुरुस्त  नहीं  है  ।

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Sir,  the
 tinve  taken  by  him  for  this  should  not
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 be  debited  against  me.  There  was
 another  election  recently.  I  think  it
 was  for  the  Rajya  Sabha:  I  forget.
 There  again,  I  heard  from  reliable
 sources,  from  the  voters  themselves
 that  the  Constitution  House  servants’
 quarters....

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member’s  time  is  up.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  am
 the  only  speaker  for  my  party.

 I  am  told  that  the  Minister  also
 went  there—the  servants’  quarters  of
 the  Constitution  House—with  ihe
 candidate  concerned.  Either  the  candi-
 date  told  them  in  the  presence  of  the
 Minister,  which  the  Minister  q'd  not
 contradict,  that  it  was  by  mistake  tnat
 Constitution  House  was  demolished,
 that  orders  had  been  nassed  for  de-
 molition  of  Constitution  Club,  but  by
 mistake  the  Constitution  House  was
 demolished.

 7  hrs.  a
 {Suer  KHADILKAR  in  the  Chair]

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  The
 hon,  Member  has  got  the  right  to  make
 remarks  about  my  Ministry,  its  work-
 ing,  corruption  and  all  that.  But  he
 is  making  certain  remarks  against  my
 honesty  and  integrity,  which  are
 entirely  wrong.  I  made  no  such  state-
 ment.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  You
 can  deny  that.  You  are  the  Minister.
 “महाजनो  येन  गत:  स  पस्था”

 The  Minister  sets  the  pace  for  his
 officers,

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  am
 only  appealing  to  the  Chair,  on  a
 point  of  personal  explanation.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  am
 not  yielding.  There  is  no  right  of
 personal  explanation  to  you  now.  I
 am  speaking  here  now;  you  are  not
 speaking.  You  can  say  whatever  you
 like  in  reply.

 Shri  Mehy  Chand  Khanna:  Will  he
 remember  these  words  that  I  can
 say  whatever  I  like?
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 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Certain-
 ly.

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  Very
 well.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Cer-
 tainly,  if  you  do  not  yield,  I  will
 not  get  up.  I  was  good  enougk  to  yield,
 though  I  did  not  want  to  yield  to  you
 then.

 Shri  Ranga  (Chittoor):  You
 losing  your  time.

 are

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  That
 is  why  I  appealed  to  the  Chair  nut  to
 debit  that  time  to  me.

 Mr.  Chairman:  May  I  remind  the
 hon.  Member  to  address  the  Chair?

 I  have
 practice,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 rarely  deviated  from  that
 Sir,

 So,  I  feel  that  so  far  as  this  matter
 is  concerned,  the  Minister  made  cer-
 tain  promises,  Those  promises  were
 made  not  in  a  private  capacity,  but
 in  his  public  capacity,  as  Minister.  I
 do  not  know  why  he  should  take  ex-
 ception  to  it.  Therefore,  I  hoped
 that  he  would  have  kept  those  pre-
 mises.  But  unfortunately,  I  tind  that
 the  promises  made  to  the  rcfugees
 ef  Purana  Qila  area  were  not  merely
 broken  blatantly  and  harshly,  but  it
 came  soon  after  the  sanctimonious  cant
 and  humbug  which  was  expressed  at
 the  Jaipur  mela  of  the  All  India
 Congress  Committee.  (Interruption).

 The  Minister  himself  speaking  on
 the  Public  Premises  Bill  last  year
 gave  this  assurance  in  the  House.  I
 will  read  it:

 “The  idea  is  that  the  people
 should  be  removed  from  public
 premises  and  there  should  be
 orderly  development.”

 He  emphasised  on  this—

 “and  they  should  be  provided
 with  alternative  accommodation.”
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 But  these  thousands  of  refugees  from
 Purana  Qila  area  were  evicted,  I
 am  told,  under  the  force  and  pressure
 of  bull-dozers,  tractors  and  what  not.
 They  were  tyranically  removed  from
 that  place,  without  providing  alter-
 native  accommodation.

 I  am  racing  against  time  and  I  can
 only  make  my  points.  I  hope,  Sir,
 you  will  be  a  bit  indulgent  because
 I  have  spoken  about  corruption  and
 about  the  committee  of  which  you
 were  also  a  member,

 Mr,  Chairman:  That  will  not  afect
 my  decision.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  |  would
 then  refer  to  the  rural  housing  pro-
 blem.  The  State  Governments  are
 reported  to  have  diverted—I  do  not
 know  how  much,  several  lakhs  per-
 haps  of  the  money  which  was  alloca-
 ted  to  them  for  housing  to  other  pur-
 this.  They  should  be  warned  jot  to
 and  he  should  put  his  foot  down  upon
 this.  They  should  be  warned  not  to
 divert  housing  funds  to  any  other  pur-
 pose.  He  must  set  a  target  for  rural
 housing.  I  would  suggest  that  by  the
 end  of  the  fifth  Plan,  all  the  rural  areas
 must  be  covered.  All  the  500,000  vil-
 lages  must  be  completely  covered  and
 the  target  for  rural  housing  must  be
 attaineg  by  the  end  of  the  fifth  Plan.

 I  would  suggest,  in  this  connection,
 the  establishment  of  a  National  Hous-
 ing  Corporation  on  the  model  of  the
 British  Corporation  which  has  been
 set  up  recently.  The  second  reading
 to  the  Bill  was  given  last  November
 in  the  British  House  of  Commons.  So,
 I  suggest  the  establishment  of  a  Natio-
 nal  Housing  Corporation  with  a  net-
 work  of  cooperative  construction  so-
 cieties.  We  should  have  co-operative
 construction  societies  and  not  thekke-
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 dars  or  contractors  who  are,  some  of
 them  at  least,  neither  honest  nor  effi-
 cient,  We  must  have  co-operative  so-
 cieties  with  the  National  Housing  Cor-
 poration  at  the  apex.  I  hope  the  hon.
 Minister  will  give  thought  to  this
 matter.

 There  are  one  or  two  other  matters
 which  I  want  to  raise  here.  One  is
 about  the  Parliament  Press.  It  has
 been  hanging  fire  for  a  long  time.  It
 was  the  first  Speaker  of  free  India’s
 Parliament,  the  late  Shri  Mavalankar,
 who  mooted  this  proposal  tor  having
 a  Press  for  free  India’s  Parliament.  For
 ten  years  or  more  it  has  been  hanging
 fire.  What  is  the  position  now?  They
 have  just  drawn  the  blueprint.  Expen-
 diture  sanction  for  Rs.  45  lakhs  for
 the  new  press  on  the  Ring  Road,  Delhi,
 has  already  been  issued.  Detailed  plans
 and  estimates  are  under  preparation.
 It  is  said  that  the  construction  work
 is  likely  to  start—wonderful!—within
 the  next  few  months.

 Shri  Joachim  Alva  (Kanara):  We
 have  already  badly  printed  stationery.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  would
 request  that  the  matter  should  be  ex-
 pedited.  The  Parliament  of  free  India
 is  certainly  not  so  shorn  of  importance
 or  dignity  that  it  does  not  deserve  a
 free,  separate  and  independent  press
 in  the  l4th  or  l5th  year  of  our  Repub-
 lic.  Even  the  work  has  not  started.
 The  work  should  be  expedited  by  the
 Government.

 One  last  word,  Sir,  and  I  have  done,
 and  that  is  about  the  East  Pakistan
 holocaust  and  the  hundreds  of  thou-
 sands  of  refugees  who  are  pouring  into
 our  country.  His  own  estimate  is  that
 about  two  million—I  do  not  say  it  is
 his  estimate,  it  is  the  Government’s
 estimate;  it  may  be  his  estimate  or
 Shri  Lal  Bahadur  Shastri’;  estimate—
 refugees  will  pour  into  this  country
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 within  the  next  few  months  or  per-
 haps  a  year.  Now,  the  besi  descrip-
 tion  of  this  holocaust  has  becn  of  that
 of  a  East  Pakistan  journalist,  one  of
 the  local  leaders.  This  is  what  he  has
 said:

 “The  shameful]  chapter  that  was
 written  in  the  history  of  East  Pak-
 istan  during  those  black  days  of
 l2th  to  25.h  January,  cannct  be
 effaced  even  in  a  hundred  years.”

 It  is  a  shameful  chapter,  and  it  be-
 hoves  the  Government  which  gave  an
 undertaking  to  the  minorities  of  East
 Pakistan—minorities  on  the  eve  of
 partition,  to  treat  this  not  as  a  merely
 administrative  problem,  but  as  a  psy-
 chic,  psychological,  human  problem,
 and  these  refugees  who  are  coming
 through  the  border  in  hundreds  of
 thousands  should  not  be  met  by  hide-
 bound  bureaucrats,  sundried  and  hide-
 bound,  hard  boiled  bureaucrats,  but
 they  should  be  met  with  sympathy  and
 affection,  I  am  told,  in  the  early
 days—I  do  not  know  what  the  posi-
 tion  today  is—as  soon  as  these  refu-
 gees  came  they  were  hustled  tc  go  to
 Dandakaranya,  to  Mana  Camp  and
 then  to  Dandakaranya,  They  were
 not  even  allowed  to  meet  their  reia-
 tives  and  friends.  They  were  hustled.
 I  do  not  know  why  this  indecent  haste
 was  there,  It  was  to  prevent  them,
 perhaps,  from  telling  the  people  on
 this  side  of  the  border  their  tales  of
 suffering  and  humiliation.  This  atti-
 tude  of  the  Government  must  stop.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Why  this  in-
 direct  help  to  Pakistan?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  One  last
 word,  Sir,  and  I  will  finish.  The  Min-
 ister  has  been  there  personally.  I
 know  he  can  inject  if  he  wants  to,—
 because  he  hides  a  soft  heart  behind  a
 rough  exterior,—that  spirit  into  the
 bureaucracy  which  is  in  charge  of  the
 administration.  J  askeq  him  one  ques-
 tion  two  weekg  ago,  whether  he  can-
 not  issue  an  appeal  to  raise  resources
 at  home  and  abroad,  to  philanthropic
 organisations  at  home  and  abroad  in
 other  countries  who  have  been  moved
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 to  the  depths  by  the  sufferings  of
 these  refugees.  In  foreign  countries
 also  their  conscience  has  been  roused.
 I  hope  the  Minister  will  appeal  to  those
 foreign  organisations  also  to  contribute
 their  mite  for  the  relief  of  the  suffer-
 ing  of  this  uprooteq  humanity.

 As  I  said,  it  is  a  great  psychological
 problem  and  a  human  problem.  I
 hope,  the  Government  will  not  treat
 it  in  the  manner  that  they  are  doing
 but  will  bestow  on  the  solution  of  this
 problem  more  imagination,  more  sym-
 pathy.  more  tact  and  more  affection
 and  try  their  best  to  raise  the  resources
 at  home  as  well  as  from  abroad.  Then
 only  this  House  will  be  able  to  say
 with  confidence  that  the  Government
 is  alive  to  this  problem.

 The  problem  was  brought  on  by  the
 act  of  the  ruling  party  itsclf.  The
 problem  is  because  of  partition.  The
 hon.  Minister  himself  was  a  refugee.
 He  would  not  have  left  Peshawar  and
 North  West  Frontier  but  for  partition.
 He  knows  it.  Therefore  it  is  up  to  him
 to  tackle  this  problem  in  a  more  seri-
 ous  and  human  manner,  and  see  that
 all  these  millions  of  refugees  are  treat-
 ed  as  human  beings  and  not  as  mere
 one,  two,  three,  as  so  many  numbers
 of  refugees  coming  from  an  alien  land.
 They  are  our  own  kith  and  kin,  blood
 of  our  blood  and  flesh  of  our  flesh.
 Let  the  Government  approach  the  pro-
 blem  in  that  spirit.  Then  alone  will
 success  attend  their  efforts  and  thus
 alone  can  they  claim  to  have  done
 wel!  their  part.

 Shri  P.  R.  Chakraverti  (Dhanbad):
 Indeed  I  must  thank  the  hon.  Minister
 for  the  outspoken  statement  that  he
 has  made  in  the  Report  in  its  chapter
 on  housing,  He  says  there  that,  for
 the  Second  Plan,  the  original  provision
 was  Rs.  20  crores  but  this  was  reduc-
 ed  to  Rs.  84  crores  in  1958.  Then  he
 gives  us  an  account  of  the  projects
 which  have  been  sanctioned  for  the
 construction  of  houses  in  the  Third
 Plan.  The  target  for  ihe  Third  Plan
 was  for  4,35.000  houses  and.  up  till
 now,  we  have  got  only  1,25,000  houses
 sanctioned.  Then  the  hon.  Minister
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 deals  with  a  vital  point,  where  J  am
 also  prompted  to  endorse  the  fact  wny
 the  housing  scheme  could  not  be
 brought  to  its  planned  fruition,  since
 it  depends  on  the  ability  and  the  wil-
 lingness  of  the  States  to  spend  on
 housing  roughly  the  proposed  amount
 within  the  ceiling  of  the  annual  Plan.
 And  he  poses  a  question,  namely,  that
 as  yet  there  is  no  law  which  can  com-
 pel  the  States  to  spend  the  sum  al-
 lotted  on  that  specific  purpose.  ‘They
 are  generally  in  a  mood  to  divert  the
 funds  contemplated  for  expenditure  on
 housing.  I  woulg  suggest  that  in  view
 of  this  experience,  the  Ministry  should
 come  forward  with  a  strong  appeal  to
 the  highest  authority  that  there  must
 be  some  rule  which  will  prescribe  that
 these  allocated  funds  must  be  spent
 only  on  housing  and  on  the  particular
 projects  for  which  they  have  been
 sanctioned.  There  is  no  other  alterna-
 tive  but  to  compel  the  State  to  abide
 by  this.

 We  find  that,  for  the  village  hous-
 ing  projects  scheme,  only  Rs,  5  crores
 have  so  far  been  sanctioned  by  way
 of  loans  to  villagers  of  which  Rs.  4
 crores  have  been  disbursed.  A  rather
 very  unfortunate  picture  has
 been  portrayed  by  the  _  state-
 ments  which  have  been  made  by
 the  hon.  Minister  and  as  such,  I  would
 request  the  hon.  Minister,  through  you,
 to  come  forward  with  a  positive  re-
 presentation  to  the  Government  that
 specially  the  weaker  section  of  the
 people,  who  have  been  so  long  denied
 the  privilege  of  living  in  houses,  as
 has  definitely  been  pointed  out  in  the
 Third  Five  Year  Plan,  should  not  be
 deprived  of  the  little  chances,  of  faci-
 lities  which  are  likely  to  be  made
 available  to  them  in  terms  of  the  Plan
 on  the  score  of  lack  of  this  provision
 in  the  law.

 Now,  Sir,  I  come  to  the  main  ques-
 tion,  which  concerns  me  most,  that  is,
 the  question  of  rehabilitation.  This  is
 a  very  big  question—unhappy  outcome
 of  Partition—which  had  been  accept-
 ed  several  years  earlier.  I  would  cnly
 recount  one  clause  in  ihe  Partition
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 Council's  statement  issued  on  July  24,
 1947,  It  was  definitely  recorded  that:

 “Both  the  Congress  and  the  Mus-
 lim  League  have  given  assurances
 of  fair  and  equitable  treatment  to
 the  minorities  after  the  transfer
 of  power.”

 The  two  future  Government  reaffirm-
 eq  these  assurances...

 श्री  कछवाय  :  सभापति  महोदय,  हाउस
 में  कोरम  नहीं  हूँ  ।

 Mr.  Chairman:  The  bell  is  being
 rung...  Now  there  is  quorum.
 The  hon.  Member  may  continue.

 Shri  P.  R.  Chakraverti:  As  [  was
 Stating,  it  was  in  1947,  that  the  two
 future  Governments  reaffirmed  their
 assurances:

 “Both  Governments  wish  to  em-
 phasise  that  the  allegiance  and
 loyalty  of  the  minorities  is  to  the
 State  of  which  they  are  citi-
 zens  and  that  it  is  to  the  Govern-
 ment  of  their  own  State  that  they
 should  look  for  the  redress  of
 their  grievances.”

 The  Calcutta  Agreement  of  April  19,
 948  was  another  step  in  this  direction.
 It  embodied  mutual  assurances  that:

 res  there  shall  be  no  discri-
 mination  against  the  minorities,
 whose  cultural  and  religicus  rights
 shall  be  fully  safeguarded.”

 Then  comes  the  Nehru-Liaquat  Ali
 Pact  signed  on  April  8,  950  which
 states:

 “The  Government  of  India  and
 Pakistan  solemnly  agree  that  each
 shall  ensure  to  the  minorities
 throughout  its  territory,  ccmplete
 equality  of  citizenship,  irrespec-
 tive  of  religion,  a  full  sense  of
 security  in  respect  of  life,  culture,
 property  and  personal  honour,
 freedom  of  movement,  freedom  of
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 occupation,  speech  and  _  worship
 subject  to  law  and  moraiity.”

 Only  yesterday,  the  Minister  without
 Portfolio  was  kind  enough  to  accept
 the  non-official  Resolution  relating  to
 the  problem  of  refugees  in  an  amend-
 ed  form,  because  he  also  identified
 himsel¢  with  the  feelings  expresseq  by
 us  im  respect  of  that  non-official  Reso-
 lution.  It  becomes  obvious  that  all
 these  pacts,  all  these  agreements,  all
 these  solemn  declarations,  have  come
 to  nullity.  Even  in  the  context  cf
 that,  in  a  particular  year,  the  Ministry
 of  Rehabilitation  was  _  practically
 coming  to  a  close—the  word  ‘Rehabi-
 litation’  disappeared,  There  was  mm
 name  of  rehabilitation  in  the  Ministry
 ang  was  only  named  the  Ministry  of
 Works,  Housing  and  Supply.  It
 reached  this  stage  because  of  the  mis-
 reading  of  these  factors  which  accru-
 ed  and  intensified  develop  the  agony
 ang  distress  of  millions  of  people
 Today,  it  has  been  accepteg  that  reha-
 bilitation  has  to  be  treated  as  a
 nationa)  problem.  J  express  my  gra-
 titude  to  all  the  Members  in  the  House,
 irrespective  of  their  party  affiliations
 or  the  States  from  which  they  come,
 for  having  accepted  this  proposition;
 it  ig  not  merely  West  Bengal  but  all
 other  States  also  have  expressed
 themselves  fully  that  this  rehabilita-
 tion  problem  is  a  problem  which
 cannot  peter  out  and  no  deadline  can
 be  fixed.  The  earlier  mistake  has
 now  been  remedied.  We  have  now  to
 take  up  the  practica)  problems  of
 rehabilitation.  Rehabilitation  means
 economic,  social  political  and  psycho-
 logical  rehabilitation,  Those  refugees
 must  feel  that  they  are  the  citizens
 of  India,  and  are  entitled  to  share  the
 bliss  and  the  fortune  of  India  and  also
 share  the  obligations  and  responsibi-
 lities  which  as  full  fiedged  citizen  of
 India  they  have  to  discharge.  Indeed
 every  migrant  today  has  expressed
 unequivocally  that  he  is  going  to
 accept  all  the  obligations  and  all  the
 duties.  One  Christian  Reverend  and
 church  dignitary,  while  making  a
 statement  the  other  day,  said  “We
 asked  the  Christians  whether  they
 were  likely  to  go  back  if  al]  the  sense
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 of  security  was  assureg  to  them,  they
 saig  unequ:vocally  ‘We  are  never
 going  back’.”.  So,  it  has  today  dawn-
 €q  on  the  people  of  the  world  that
 no  non-muslim  is  safe  in  Pakistan.
 Some  of  our  friends  are  doubting  the
 genuineness  of  the  feelings  of  western
 powers,  Still,  we  expect  that,  human
 nature  ‘being  what  it  is,  -ve  can
 attempt  to  lay  bare  the  tragic  happen-
 ings  is  all  seriousness  to  them  and
 try  to  make  them  share  our  feeling
 that  these  people,  who  are  doming
 out  of  Pakistan  today  are  not  going
 back.

 Yes,  they  come,  in  numbers—endless
 flow  of  human  beings,  It  cannot  pos-
 sibly  be  counted  just  in  terms  of
 lakhs.  The  hon.  Minister  has  made
 a  statement  that  about  5,000  people
 are  coming  per  day.  One  hon.  Meni-
 ber  has  said  that  about  2  million  people
 would  come,  I  know  Pakistan  pretty
 well.  Ten  million  people  are  there,
 ten  million  people  have  to  come;
 otherwise  they  will  get  killed.  Each
 of  them  is  determined  to  come  to  India
 at  any  cost  even  crawling  on  his  fours.
 It  is  not  a  question  of  counting  in
 terms  of  2  millions,  but  it  is  a  ques-
 tion  of  0  millions  of  human  beings,
 who  have  been  kept  there  as  so  many
 hostages,  whose  life-blood  to  be  squeez-
 ed  out  at  any  moment  on  any  pretext.
 The  other  day,  President  Ayub  Khan
 had  made  a  statement  seeking  to  equ-
 ate  the  sufferings  of  the  East  Pakis-
 tan  Hindus,  Christians  and  Buddhists
 with  the  sufferings  of  the  people  who,
 according  to  him  had  been  driven  out
 of  Assam,  Tripura  and  West  Bengal.
 Te  this  is  the  attitude  of  the  highest
 dignitary  and  the  executive  head  of
 Pakistan,  we  must  fully  realise  the
 situation.  Here  is  a  responsibility
 cast  upon  India  for  securing  the  re-
 habilitation  of  the  millions  now
 coming  here  for  shelter.

 The  problem  of  rehabilitaion  has
 been  accepted  as  a  problem  of  India.
 and  it  is  really  very  heartening  to
 know  that  all  the  States  have  come
 forth  with  offers  of  whatever  help

 they  could  render.
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 So  far  as  Dandakaranya  is  concern-

 ed,  I  hag  the  occasion  to  visit  it,  and
 in  the  light  of  my  visit,  I  have  got
 some  specific  suggestions  to  make.  A
 large  number  of  families  are  now
 being  sent  from  West  Bengal  directly
 to  the  Mana  camp  and  also  some
 other  camps  in  its  neighbourhood.  It
 is  a  tremendous  job.  One  cannot  sit
 here  and  merely  criticise  but  one  has
 to  see  with  one’s  own  eyes  what
 arrangements  are  being  made,  the
 manner  in  which  the  authority  have
 tried  to  solve  the  problem,  instead
 of  leaving  those  people  in  the  lurch
 and  uncareg  for.  I  am  a_  displaced
 person  myself  from  East  Pakistan,
 and,  therefore,  I  claim  to  know  the
 people’s  feelings.  I  went  through
 many  villages  in  Dandakaranya  and
 I  found  that  indeed  some  difficulties
 were  there.  J  would  submit  that  those
 difficulties  shoulqg  be  solved.

 There  is  one  misunderstanding  so
 far  as  Dandakaramya  is  concerned.
 The  nice  pamphlets  put  out  by  the
 Ministry  say  that  it  is  a  place  which
 is  32,000  square  miles  in  area.  ‘That
 is  not  so.  It  is  only  a  smal]  area  of
 land  which  has  been  allotted  by  the
 Government  of  Madhya  Pradesh  and
 the  Government  of  Orissa.  These
 lands  have  mow  been  reclaimeq  and
 some  portion  of  the  lands  have  been
 allotted  to  the  displaced  families,
 whose  number  up  til]  now  is  less  than
 7,000  families,  Out  of  the  reclaimed
 lands,  25  per  cent  must  go  to  the  peo-
 ple  of  the  area,  namely,  the  Adivasis.
 It  is  really  a  happy  augury  to  see  how
 the  Adivasis  have  accepteg  the  people
 from  my  side.  They  are  living  toge-
 ther  amicably.  They  have  no  griev-
 ance  on  that  score.  When  I  asked
 them,  separately,  individually,  ‘How
 do  you  fee}  about  them?’,  I  was  real-
 ly  happy  to  learn  what  they  said.  They
 accepted  them  as  their  own  people.

 J  have  only  to  point  out  one  or  two
 things  in  this  connection,  When  differ-
 emt  areas  are  taken  up,  for  resettle-
 ment  of  refugees,  sometimes  it  has
 been  found  that  the  Adivasis  are  left
 within  the  reclaimed  lands  in  villages
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 isolateq  from  the  rest.  Some  two  or
 three  villages  of  Adivasis  are  left
 over  there  and  these  people  have  to
 take  their  cattle,  two  or  three  miles,
 to  reach  the  place  where  they  have
 to  cultivate.  That  was  their  difficulty.
 They  say  ‘When  all  your  machines  are
 working  round  about  the  village,  we
 are  the  people  who  find  ourselves
 marooned  within  a  small  area  encir-
 cleq  by  large  tracts  of  Jands  reclaimed
 by  D.D.A.  This  factor  has  to  be  taken
 into  consideration  ang  it  has  to  be
 ensured  that  their  ways  of  life,  their
 integrated  society  are  not  disturbed
 on  the  score  of  rehabilitating  these
 Eas:  Pakistan  people  there.

 But  the  main  question  which  _in-
 terested  me  as  a  student  of  economics
 is  this,  that  this  agriculture-oriented
 rehabilitation  is  no  solution  to  the
 problem.  The  original  idea  was  that
 all  the  agriculturists  woulq  go  over
 there.  They  will  have  lands  allotted
 to  the  extent  of  7  acres  per  family.
 They  have  come  from  areas,  where
 the  rainfall  is  amnually  between  200
 and  250  inches.  Here,  they  have  been
 given  lang  in  areas  where  the  rainfall
 is  50  inches,  maximum  60  inches  and
 the  rainfal]  is  there  for  a  particular
 period,  extending  over  only  three
 months.  So,  there  must  be  better  pro-
 vision  for  irrigation  facilities.  That
 can  only  be  possible  if  they  could  get
 wells  dug  up  in  their  fields.  Seven
 acres  make  2l  b'ghas  ang  these  must
 be  irrigated.  Then  they  have  to  have
 dairles,  poultries  and  so  on,

 I  saw  there  ,000-acre  farms.  There
 are  two  such  big  farms,  where  there
 ig  mixeg  farming.  Of  course,  if  these
 farms  also  demonstrate  how  agricul-
 tural  development  can  be  made  possi-
 ble,  people  will  take  to  it  undoubtedly.
 At  the  same  time,  we  must  make
 provision  for  industrial  development
 there.  Initiative  has  to  be  taken  to
 set  up  some  cottage  industries  and
 also  small  industria]  units.  There
 shoulg  be  systematic  planning.  In
 that  way,  We  can  develop  some  in-
 dustries  and  integrate  these  people’s

 form  of  living  with  that.  If  that  ts
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 done,  they  will  ultimately  fing  them-
 selves  in  a  position  to  settle  in  life.

 So  far  as  railway  connections  are
 concerned,  ]  have  a  definite  suggestion
 to  make,  becauSe  I  have  seen  the  set-
 up  there.  There  is  no  railway  line
 connecting  Dandakaranya.  Some
 lines  are  there  on  the  perephery,  My
 definite  proposal  is  that  there  must  be
 a  railway  line  from  Sambalpur  to
 Titlagarh,  then  Raigarh-Umarkot-
 Kondagaon-Jagdalpur-Bailadila.  There
 should  be  a  line  linking  Vizianagaram-
 Salur-Koraput-Borigumma;  then  an-
 other,  Raipur-Dhamtari-Paralkot.

 If  these  railway  lines  are  construct-
 ed  and  if  the  prospects  for  establishing
 industries  are  also  examined  ang  pur-
 sued  and  definite  schemes  organised
 and  put  into  execution,  I  am  sure  this
 rehabilitation  question,  though  it  is  a
 very  stupendous  question,  will  not  be
 So  difficult  to  solve,  specially  with  the
 sympathetic  and  compassionate  treat-
 ment  which  is  being  meted  out  to  the
 refugees  from  all  over  India  from  all
 the  States.  So  it  is  up  to  the  Ministry
 to  proceeg  in  that  direction.
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 Our  erstwhile  colleague  in  the  Con-
 gress,  Shri  Kamath,  was  showering
 encomiums  on  Shri  Khanna.  I  would
 say  this  Ministry  today  is  assuming  an
 importance,  irrespective  of  the  ques-
 tion  of  the  eastern  frontier  or  western
 frontier,  and  an  eminence,  that  can
 hardly  be  belittled.  Tt  is  in  the  fitness
 of  things  that  the  Minister  must  have
 the  rank  of  a  Cabinet  Minister  who
 can  run  the  show  and  have  his  say
 in  the  hierarchy  of  Government

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  He  can
 be  elevated  to  Cabinet  rank.

 Mr.  Chairman:  Shri  C.  K.  Bhatta-
 charyya.

 Shri  C.  K,  Bhattacharya
 ganj):  Mr,  Chairman....

 (Rai-

 Mr.  Chairman:  He  may  continue  his
 speech  on  Monday.

 7.30  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  clock  on  Monday,  April
 6,  964|Chaitra  17,  886  (Saka).
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